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 =
 @  |  ह» राष्ट्रीय ह  औज्ञार  कारखाने  में  यह  काम

 लोक-सभा  विभागीय  कर्मचारी  वित्त  मंत्रालय  के  मुख्य
 १९  १९५५

 लेखा  पदाधिकारी के  परामर्श  से  करते

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुइ  से  आवश्यकताओं  के  हाल

 ही  में  किये  गये  पुनरावलोकन  के  आधार  पर
 [  अध्यक्ष-महोदय

 पीठासीन  gt |
 निम्नलिखित  उपक्रम  एक  या  अधिक  लागत

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 संगठनों  को  सबल  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा लागत  लेखापाल

 कर  रहे  हें  :
 *QREE. AI Ao श्री  एस०  एन०  दास :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :
 (१)  मैसर्ज  हिन्दुस्तान  इंमैक्टीसाइड्ज

 लिमिटिड  | क्या  उत्पादन  मंत्रालय  के  नियंत्रण

 अधीन  उन  सब  राज्य  उपक्रमों  जो  निर्माण  (2)  सज  हिन्दुस्तान  केबिन  लिमिटिड  ।

 कार्य  में  लगे  हुये  सु प्रशिक्षित  तथा  पुर्णतया  मौजें  farsi  फर्टिलाइज़र

 अह  लागत  लेखापाल  नियुक्त  किये
 गये  हैं

 ;  एण्ड  कैमीकल्ज़  लिमिटिड  |

 यदि  तो  इस  काम  के  लियें
 (¥)  मेसर्ज  हिन्दुत्व

 विशेष  रूप  से  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  पर्याप्त

 संख्या में  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या
 प  मेसर्ज  नाहन  फाउंड़ी  लिमिटिड  |

 कार्यवाही की  गई

 क्या  आवश्यकताओं  को  निर्धारित  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  इस  विषय

 किया  गया  हैं  ;  और  में  इन  उपक्रमों  को  मंत्रणा  देने  और  उन  का

 पथ  प्रदर्शन  करने  के  लिये  केन्द्र  में  कोई
 यदि  तो  किस  प्रकार  के

 संगठन है  ?
 विनिश्चय किये  गये  हैं  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  वित्त
 आवास  और  संभरण  मंत्री

 मंत्रालय  में  और  महालेखा  परीक्षक  के  अधीन

 स्वर्ण  :
 राष्ट्रीय

 औज़ार
 एक  संगठन है

 कारखाने  के  अतिरिक्त  ऐसे  सब  उप कमा  का

 श्री  एस०  एन०  दास  :  संगठन  में  कितने
 yard  गैर  सरकारी  लिमिटिड  सेवायों  द्वारा

 व्यक्ति  हूं  और  उनकी  संख्या  बढ़ाने  का
 किया  जाता  हैं  जो  प्रशिक्षित  और  अहं  लागत

 लेखापाल  अथवा  अनुभवी  लेखा  कर्मचारियों  कोई  विचार है
 ?

 जिन्हें  लागत  लेखे के  काम  का  सरदार  स्वर्ण  fag
 :  इस  के  लिये  मुझे

 अनुभव  तथा  ज्ञान  होता  नियुक्त  करते  पूर्व  सुचना  की  आवश्यकता  है  ।

 88  L.Y.D—l



 २९२९  मौखिक  उत्तर  मौखिक  उत्तर १९  अप्रैल  १९५५  २९३०

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  लोक  लेखा  जहां  तक  इन  बस्तियों  से  भारतीय

 समिति  ने  इसकी  ओर  सरकार  का  ध्यान  क्षेत्र  में  आने  जाने  का  सम्बन्ध है  विजा  सम्बन्धी

 दिलाया  है  और  उसे  दृष्टि  में  रखते  हुये  कया  प्रतिबन्ध  ढीले  कर  दिये  गये  पूर्वी  बंगाल

 केन्द्र  में  ऐसे  लागत  लेखापालों  की  पहली  सरकार  के  साथ  किये  गये  एक  करार  के

 रखने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  अनुसार  इन  बस्तियों के  लोग  उस  पहचान

 रहा  हैं
 ?  पत्र  के  प्राधिकार  जो  पश्चिमी  बंगाल

 जिला  दंडाधिकारी  द्वारा  जारी  किया  जाता
 सरदार  स्वर्ण  fag:  श्रीमान्  ।  ऐसी

 पदाली  <  नाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  हैं  और  जिस  पर  पूर्वी  बंगाल  के  सम्बन्धित  far

 दंडाधिकारी  के  भी  हस्ताक्षर  होते  | ह
 रहा  है  ।

 बस्ती  से  दूसरी  बस्ती  तक  अथवा  उन  बस्तियों
 श्री

 गी ०  एस०  ए०

 FAT  सरकार  का  उन  उपक्रमों  के  कार्य  संचालन
 से  भारतीय  क्षेत्र  में  आ  जा  सकते  हैं  ।

 की  जांच  करने  के  लिये  इस  सभा  की  कोई
 पश्चिमी  और  पूर्वी  ब्रिगेड  के

 मुख्य

 सचिवों  में  हुए  करार  के  अन्तर्गत  भारतीय स्थायी  अथवा  तदर्थ  समिति  नियुक्त  करने

 का  विचार है  ?
 क्षेत्र  से  बस्तियों  में  दिया ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 श्रीमान  ।
 औषधियां  इत्यादि  जैसी  अत्यन्त

 दशक  वस्तुयें  भेजने  की  स्वीकृति  दी  गई  हे  ।
 पाकिस्तान  के  क्षेत्र  में  भारतीय  बस्तियां

 इन  मामलों  और  दूसरे  कई  मामलों
 *२३६६.  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या

 में  कठिनाइयां  अनुभव  की  गई  हैं  और
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्तान  सरकार के  सामने  पूर्वी  बंगाल  में  कुच
 पाकिस्तान  के  क्षेत्र  में  भारतीय  बिहार बस्तियों  का  भारतीय  क्षेत्र  में  पूर्वी  बंगाल

 बस्तियों  की  वर्तमान  प्रशासन  व्यवस्था  कसी  की  बस्तियों के  साथ  विनिमय  करने का

 रखा  गया  भारत  और  पाकिस्तान  सरकारों  ने इन  बस्तियों से  कुल  कितना

 राजस्व  प्राप्त  होता  है  ;  और  बस्तियों  के  विनिमय  के  सिद्धान्तों  को  स्वीकार

 वहां  के  लोगों  की  हालत  सुधारने  कर  लिया  है  परन्तु  विनिमय  के  ब्यौरे  पर  कोई

 समझौता  नहीं  हो  सका  दोनों  देशों  के के  लिये  सरकार  नें  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 सीमा  सम्बन्धी  विवादों  पर  विचार  करने  के
 वंदेदिक-कायम  मंत्री  के  सभा सचिव

 सादत अली  खां  )  प्रशासन के  लियें
 लिये  शीघ्र  ही  एक  भारतीय-पाक

 सम्मेलन
 करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  fe

 a  जबਂ
 इन  बस्तियों  को  भारतीय  क्षेत्र

 कि  इस  प्रदान  पर  आगे  विचार  किया  जायगा
 के  निकटतम  थान  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 छलित  किया  गया  एक  बस्ती  के  अतिरिक्त  इन  श्री  कृष्णाचार्य जोशी
 :

 इन  बस्तियों  की

 बस्तियों  में  कोई  सरकारी  कर्मचारी  नहीं
 क्षेत्रफल और  कुल  जन  संख्या कया  है  ?

 रखा  गया  हैं  ।  कभी  कभी  पश्चिमी  बंगाल  श्री  सादत अली  पूर्वी  बंगाल  में

 के  राजस्व  तथा  अन्य  कर्मचारी  उन  कूच  बिहार  की  १३०  बस्तियां  हैं  जिनका

 मामलों की  जांच  करने  जिनकी  सूचा  वहां  से  क्षेत्रफल  २०९५७  एकड़  कौर  जनसंख्या

 आती  रहती  है
 और

 राजस्व  एकत्र  करने के  १२,६०० हैं  ।  इसी  प्रकार कूच  पश्चिमी

 बंगाल  में
 पूर्वी  बंगाल

 की  €  ३  बस्तियां हैं  जिनका
 लिये  पूर्वी  बंगाल  सरकार  की  अनुज्ञा  से  इन

 बस्तियों  का  दौरा  करत  रहते  हैं  क्षेत्रफल  PAVAUR  कौर  जनसंख्या

 42,234)  १३/रु०  |  22,000  &  |
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 शो  कुष्णा चा यं जोशी
 :

 इन  बस्तियों का  पालन  केन्द्र  खोले  गए  तथा

 मधुमक्खी-पालन  केन्द्र  खोलने  का
 विनिमय  कब

 तक
 होगा

 ?

 श्री  सादत  अली  खां  :  में  नें  बताया  हे  कि  मुख्य  कया  है
 ?

 अ्रगली  बैठक  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :  १०  | जायेगा  क्योंकि  दिल्ली  में  ११  कौर  १२

 १९५५  को  हुई  कार्य  संचालन  समिति  को  किसी  विशेष  क्षेत्र  की  जलवायु  का

 बैठक  में  सीमा  विभाजन  के  सामान्य  प्रश्न  पर  उद्योग  चलाने  की  दुष्टि  से  अनुकूल

 विचार  किया  गया  था  ate  arm  है  कि  वहां  के  ग्रामीणों  का  इस  ara  के  लिये  उद्यत

 अगली  बैठक  में  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |
 होना  ।

 श्री  बी०  के०  दास  :  इन  बस्तियों  के
 श्री  विनती  मिश्र  यह  दस  बी  कीपिंग

 विनिमय  में  क्या  अड़चन  है  क्योंकि  बहुत  समय  सेंटर  बिहार  के  किन  किन  हिस्सों  में  खुले  हुए
 ~

 पूर्व  इस  बारे  में  भ्रान्ति  निर्णय  हो  गया था  ?  हैं
 ?

 att  सादत  अली  खां  :  प्रयास  सम्बन्धी  श्री  कानूनगो
 :  ये  केन्द्र  १७  ग्रामों  के

 कठिनाइयां  ग्रोवर  ग्न्य  कई  उलझनें  पैदा  हो  क्षेत्र
 में

 फैले
 हुए  हें

 ।
 जगह  का  पता  नहीं  है  ।

 जाती  हे  कौर  हम  उनपर  विचार  करने  के  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 उत्तर  विहार  हिमालय

 लिये  तैयार  हैं  ।  यदि  पाकिस्तान  सरकार  से  लगा  है  और  वहां  आबहवा  भी

 स्वीकार कर  ले  तो पोशीदा  है  कि  शीघ्र  ही  इसका  अच्छी है  ।  क्या  सरकार
 उधर

 भी  बी  कीपिंग

 निर्णय  हो  जायेगा  ।  zea  खोलने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  कठिन  ua  तक  बस्तियों  में  गड़बड़  श्री  बी  कीपिंग  स्टेशन के  लिए

 अथवा  wat  की  सूचना  मिली  ae  पुलिस  टेम्परेचर  ६५  डिग्री  से  नीचा  नहीं  होना  चाहिए

 प्राधिकारियों  को  वहां  जाना  पड़ा  ?  १००  डिग्री  से  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्री  सादत  अली  खां
 :

 इसके  लिये  मुझे  श्री  एस०  एन०  दास  :
 व्या  इन  विभिन्न

 शर  विशेषकर  ग्रामोद्योग  संघ  द्वारा पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 श्री  जयपाल  क्या  यह  सच  है  कि  इन
 खोले गए  केन्द्रों  में  उत्पादित होने  वाले

 बस्तियों  में  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  मधु  के  संबन्ध  में  कोई  सांख्यकी  रखी  जाती

 संख्या  अधिक  है  ?  यदि  तो  सरकार  ने  श्री  जहां  तक  बिहार  की  VE

 वहां  की  स्थिति  के  बारे  में  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  मधुमक्खी  बस्तियों  का  संबंध

 एक  विशेष  ort  की  नियुक्ति  कयों  नहीं  LEXY  तक  वहां  का  उत्पादन  ३७६  पौंड था  ।

 की ?  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 श्री  सादत  अली  खां  सुझाव पर  विचार  गे  २३६८.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या

 किया  जायेगा  |
 grate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 मधुमक्खी-पालन  केन्द्र
 क्या  यह  सत्य  है  कि  पंजाब  में

 *
 २३६७. श्री  विभूति  मिश्र

 :
 क्या  वाणिज्य  विस्थापित लोगों  जो  feared  कृषि  योग्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  भूमियां  ae  ग्रामीण  मकान  आवंटित  किए

 कि  गए  उनके  संबंध  में  कुछ  एक  व्यक्तियों  को

 अखिल  भारतीय  खादी  तथा  स्वामित्व  अधिकार  देनें  से  इन्कार  कर  दिया

 उद्योग  बोर्ड  द्वारा  बिहार  में  कितने  गया  तथा
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  बंदेहिक-कार्य  मंत्री
 के  सभासचिव

 a  +,

 हं
 ?

 to  एन०  :
 उन  सिफारिशों को

 पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  के०  :  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  are  उत्तर  पूर्वी

 पंजाब  में  जिन  व्यक्तियों  को  tear  सीमान्त  अभिकरण  प्रशासन  उनका  श्रनसरण

 रूपमें  ग्रामीण  कृषि  योग्य  भूमियां  at  कर  रहा  है  ।

 ग्रामीण  मकान  आवंटित  किए  गए  उन्हें
 श्री  डी०  सो०  शर्मा  :  ये  सिफारिशें  क्या  क्या

 कभी  तक  स्वामित्व  का  अधिकार  नहीं  दिया
 हैं  इनके  सम्बन्ध

 में  क्या  क्या  कार्यवाही
 गया  है  ।

 की  गयी हैं  ?

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 श्री  Ho  एन०  हजारिका  :  माननीय  सदस्य

 श्री  एस०  सी ०
 सामन्त

 :  कया  यह  सत्य है  को  ज्ञात  होगा  किਂ  उपमंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  संख्या

 कि  उन  व्यक्तियों  जिन्हें  बागान  बस्तियों  १५५७  के  उत्तर  में  इसके  विषय  में  बताया  था

 में  बसाया  गया  स्वामित्व  का  शभ्रधिकार
 fr  मुख्य  मुख्य  सिफारिशें ये  हैं  :

 इस  आधार  पर  नहीं  दिया  जा  रहा है  कि
 १.  धर्म-परिवहन  से  सम्बन्ध  रखने

 उन्होंने  वे  वृक्ष  स्वयं  नहीं  उगाए  हैं  ?

 वाली  किसी  भी  प्रकार  की  कार्यवाही  का

 श्री  ज़०  के०  भोंसले  :  इसके  सम्बन्ध  में  मुझे  निरुत्साहन  किया  ait  एक  धर्म  की

 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  जहां  तक  अपेक्षा  दूसरे  धर्म  के  बड़प्पन  के  सम्बन्ध  में

 स्थायी रूप  से  स्वामित्व  का  अ्रधिकार देने  का  प्रचार  करने  की  अनुज्ञा  नहीं  होनी  चाहिए  |

 सम्बंध  हे  उस  पर  सरकार  बड़ी  शी  घ्नतापुर्वक  2 \  ग्रादिमजातीय  लोगों  की
 विचार कर  रही  है  ।

 हस्तशिल्प  wie  अन्य  विशेष  प्रकार

 श्री  एस०  सोच  सामन्त  :  तो  क्या  इसका  की  विशेषताश्रों  यथासंभव  रक्षण  होना

 अर्थ  यह  हैं  कि  वहां  पर  भ्र भी  तक  किसी  भी

 विस्थापित  व्यक्ति  को  स्वामित्व  का  अधिकार  a
 ~  बुनियादी  शिक्षा  चलाई  जाए  ॥

 नहीं  दिया  गया  है  ?

 ४.  जहां  तक  हो  सकें  शीघ्रातिशीघ्र

 श्री
 ज्ञ०  के०  भोंसले  :  सारा  मामला

 हिन्दी  भाषा  को  चालू  करने  क  प्रयत्न  किया

 विचाराधीन  हैं  और  wa  इस  पर  अधिक
 जाए  |

 देर  नहीं  लगेंगी  |
 पदाधिकारियों  और  शिक्षकों  को

 उत्तर  पुर्जों  सामान्य  अभिकरण
 ध्यानपूर्वक  चुना  कौर  वें  ग्रादिमजातीय

 "२३६९, प्रो  डी०  सो०  क्या  प्रधान  लोगों  की  भाषा  शौर  रीति  रिवाजों  का  अच्छी

 मंत्री  २२  geuy  को  पौधे  गए  प्रकार  से  अध्ययन  करें  ।

 कित  प्रश्न  संख्या  १५५७  के  उत्तर के  सम्बन्ध  x
 श्री  डी०  सी०  सरकार  नें

 में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  पूर्वी

 सीमान्त  अभिकरण  के  प्रशासन  के  प्राण किय
 इन  क्षेत्रों  की  संस्कृति  को  उन्नत  करने  के  उद्देश्य

 से  कोई  अ्रभिकरण  बनाये हैं  ?  यदि  तो
 डा०  वैरियर  एल्विन  नें  वहां  के

 वे  किस  प्रकार  के  अभिकरण हें  ? श्रीम-जातीय  लोगों  के  सम्बन्ध  में  जो

 रियों  दी  उनके  विषय  में  क्या  कार्यवाही  श्री  ज०  एन०  झ्रादिम  जाति

 a की  गयी  ह्  के  लोगों  की  संस्कृति  कलाओं  के  रशीदा  के
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 यदि  तो  रा  $q-BAT TIT  को  बढ़ाने
 लिए  हमने  इन  क्षेत्रों  में  पहले  ही  पदाधिकारी

 नियुक्त किए  हुए  हैं  ।
 की  नीति  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  के  निर्णय  करने

 श्री  डी०  सो०  पार्सा  इस  क्षेत्र की  विशेष  के  मुख्य  कारण  क्या
 हें  ?

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बुनियादी  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 शिक्षा  पद्धति  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  :  श्रीमान  ।

 प्रयत्न किए  गए  हें  ?
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 बेमानी  गवेषणा  मंत्री  :  को  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  उस  उपसमिति

 में  इसे  साफ  कर  दूं  ।  इस  सिलसिले  में  पिछले  जिसे  ReXo  में  नियुक्त  किया  गया

 दिनों  एक  कान्फ्रेंस  वहां  बुलाई  गयी  थी  कि  इस  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कया

 बात  पर  गौर  करे  कि  बेसिक  एजूकेशन  की  इस  प्रतिवेदन  का  किसी  are  समिति  ने  निरीक्षण

 तालीम  किस  तरह  वहां  दी  जाए  ।  चुनांचे  किया  है  ?  उस  समिति  ने  इसके  विषय  में

 कान्फ्रेंस हुई  ।  इसकी  रिपोर्ट  भाई  a  इस  क्या  सिफ़ारिशों दी  हैं  ?

 रिपो  के  मुताबिक  कारवाई  हो  रही है  ।
 श्री  कानूनगो

 :  @&4o F में  नियुक्त  की

 श्री  जयपाल  सिह  सभा सचिव ने  wir
 गयी  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन

 यह  कहा  है  एक  सिफाती यह  है  कि  उन  का  १९५२  में  एक  अन्य  समिति  ने  निरीक्षण

 क्षेत्रों में  काम  करने  वाले  प्रत्येक  कर्मचारी  किया  उसने  इसके  सम्बन्ध  में  यह

 को  उस  क्षेत्र  की  भाषा  सीखनी  चाहिए  ।  क्या  सिफारिश  की  है  कि  सरकार  खाद्य-सामग्री

 वे  कमंचारी  नियुक्त  होने  से  ही  वह  भाषा  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  वस्तु भ्र ों  का  व्यापार

 सीख  लेते  प्रिया  उसके  पश्चात  सीखते हैं  ?  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहिए  ।  उसने  यह  भी

 ऐसे  कितने  कमंचारी  हें  जो  कि  स्थानीय  भाषा  सिफारिश  की  हूं  कि  हथ-करवा  वस्तु ग्र ों  कौर

 में  प्रवीण हैं  ?  कुटीर  उद्योग  वस्तु ग्र ों  का  व्यापार  राज्य  का

 श्री  ज०  एन०  हजारिका  :  हम  उन्हें
 एक  निगम  ह  हाथ  में  ले  ले  ।

 नीय  भाषाओं  में  शिक्षा  देनें  का  प्रयत्न  करते  श्री  एल  एन०  उपमंत्री  महोदय
 झादिमजातीय  लोगों  को  उनकी  मातृभाषा में  ने  प्रश्न  के  तथा  दोनों  भागों  का

 ही  शिक्षा  दी  जाएगी  ।
 उत्तर  नकारात्मक  दिया  है  ।  में  यह  जानना

 श्री  जयपाल  में  अधिकारियों  चाहता  हूं  कि  कया  उन्हें  ज्ञात  हैं  कि  वाणिज्य

 के  बार  में  बात  कर  रहा  हूं
 ।  तथा  उद्योग  मंत्री  महोदय ने  निर्यात  GaAal-

 राज्य  व्यापार  दात्री  समिति  की  गत  बेठक  में  कहा  था  कि

 सरकार  नें  पूर्णरूपेण  ऐसा  निर्णय  किया  है FQZ90.  श्री  एन०  क्या

 for  वह  निर्यात  व्यापार  में  प्रवेश  नहीं  करेगी  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  कानूनगो  :  यह  बात  अभी  विचाराधीन

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  सरकार  ने  है ंकि  क्या  यह  कायें  पूर्णरूपेण  राज्य

 नीति  के  रूप  में  ऐसा  निर्णय किया  है  कि  वह  व्यापार  अभिकरण  को  सौंप  दिया  जाए  अथवा

 किसी  भी  पण्य  के  निर्यात-व्यापार में  प्रवेश  बट्टी  राज्य  द्वारा  सहायतान्प्राप्त  संचालित

 तथा  अभिकरण के  पास  रहे
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 श्री  एल०  एन०  क्या  सरकार  श्री  शिवमूर्ति स्वामी  :  क्या  सरकार  को

 कुछ  एक  चुनी  हुई  ata  के  सम्बन्ध में  राज्य  राज्यों  वस्त्र  जांच  समितियों  के  प्रतिवेदन

 व्यापार  चलाने  के  बारे  में  कोई  विचार  है  ?  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हई  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  मामला  अभी
 श्री  कानूनगो

 :
 अभी  सभी  राज्यों  ने  इसके

 धीन  शर  इसके  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  प्रति  विचार  नहीं  भेजे  हैं  ।  जिन्होंने

 निर्णय नहीं  पनाह  |
 भेजे  उन्होंने  कुछ  एक  भागों  का  तो  fart

 श्री
 एस०  एन०  इस  समय  केन्द्रीय  किया  है  कौर  कुछ  एक  का  समर्थन  किया  है  |

 सरकार  के  अधीन  कितना  निर्यात  व्यापार  है  ?

 कृत्रिम  तेल  संयंत्र
 को  कानूनगो

 :  अभी तो  कुछ  भी  नहीं

 FQ2 93.  श्री  केलप्पन  :  नया  उत्पादान  मंत्री
 वस्त्र  जांच  समिति  का  अभिवेदन

 F292. tt थी  झलक  क्या  वाणिज्य  Ra  PEXY  को  पुछ  गए  तारांकित

 संख्या  RE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 वस्त्र  जांच  समिति  Peuy F के
 प्रस्थापित  कृत्रिम  तेल  संयंत्र  के

 सम्बन्ध  में  भ्रमरी  प्रतिवेदन को  तेयार  करने
 अभिवेदन  के  सम्बन्ध  सरकार  ने  कया  निर्णय

 किया  तथा  का  कार्य  किस  किस  भ्रन्तर्राष्ट्रीय art  को

 सौंपा गया
 इसकी  विभिन्न  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 क्या  wal  तक  इस  प्रकार  का  कोई

 की  गयी हैं  ?
 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  तथा

 यदि  तो  कया  स्थान  के  सम्बन्ध  में
 वाणिज्य  उद्योग  उप मंत्रो

 कानूनगो  )
 :  तथा  )  प्रतिवेदन  ait

 कोई  निर्णय  किया  गया  है  ?

 विचाराधीन हैं  ।  निर्माण  आवास  और  संभरण  मंत्रो

 श्री  झलक  सिंहः  यह  प्रतिवेदन  सरकार  को  ्  :  अग्रिम

 कब  प्रेषित किया  गया  था  ?  वेदन  को  तैयार  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 श्री  कान नंगो  :  यह  १९४५४  के  सोथो  से  बातचीत  की  जा  रही  है  :

 mea  में  प्रेषित  किया  गया  था  ।  (१)  मेस्सी  एम०  डबल्यू  केलांग

 न्यूयार्क  |
 श्री  qua  सिंह

 :
 वस्त्रों  की  कुछ  एक

 किस्मों  को  हथ-करघा  उद्योग  के  लिए  अलग  (2)  ् (3 मस्जस  जर्मनी ।

 रखने  हथ-करघे का  स्थान  विद्युत  करघे  तथा

 को  देने  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  क्या  (३)  मकसद  हाइनिरिख  कॉपर
 सरकार  इस  बारे  में  शीघ्र  ही  निर्णय  करेगी  ?

 जर्मनी ।

 श्री  कानूनगो  :  हां  ।  राज्य  सरकारों  जी  नही ं।

 से  पूछा  गया  था  कि  उनके  विचार  क्या  हैं  ।
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उनमें  से  कुछ  ने  उत्तर  दिए  हैं  कुछ  ने  नहीं

 दिए  हें  ।  इसीलिए  पूरा  निर्णय  करने  में  कुछ  श्री  केलप्पन :  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की

 विलम्ब हो  रहा  है  गयी  कृत्रिम  पेट्रोल  समिति  ने  प्रतिवेदन
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 प्रतीत  किया  उसके  सम्बन्ध में  क्या  किया  को  दिये  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६३५

 जा  रहा  है  ?  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा

 Pha
 सरदार  स्वर्ण  fag  :  भ्र पने  उत्तर  में  मेंने  करेंगे  कि  दिल्ली  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 के  क्वार्टरों  में  बिजली  की  व्यवस्था  करने
 इस  की  ग्रोवर  संकेत  किया  है  ।  भाग  क  उस

 के  बारे  में  mit  तक  कया  प्रगति  हुई  हूं
 ?

 समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ही

 परिणाम  है  |  आवास  और  संभरण  मंत्रो

 को  इस  परियोजना  पर  रखो  स्वर्ण  :  चौथे  दरजे  के

 तक  कितनी  राशि  aa  की
 जा  चुकी  है

 ?  चोरियों  के  क्वार्टरों  में  बिजली  लगाने  का

 काम  चालू है  ।  stare  कि  यह  काम

 सरदार  स्वर्ण  ail  तक  तो  अग्रिम
 १९५५  के  मध्य  तक  पुरा हो  जायगा  ।

 प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  के  विषय  में  सुझाव  ATT
 डे

 Q  ।  वास्तविक  परियोजना  wal  तक प्रारम्भ  श्री  वक्त  दिन  क्या  मंत्री  महोदय

 की  जानकारी  में  यह  बात  are  है  कि

 श्री  alo  आर०  इस  पर  कुल  पंचकुईया  राउज  wary  में  बहुत

 पहले से  चतुथे  श्रेणी  के  कर्मचारियों के  क्वाटर कितनी  पूंजी  लगाने  का  विचार है  ?
 बने  हुए  हैं  कौर  उनमें  अरब  तक  बिजली  नहीं

 सरदार  स्वरण  fag
 :

 यह  तो  अग्रिम

 प्रतिवेदन पर  निर्भर  करेगा  ।
 शरई  है  जब  कि  उनके  बाद  कई  नई  कालोनीज

 जो  हाल  में  बनी  हें  उनमें  बिजली  लग  गयी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  व्योरे  के  सम्बन्ध

 में  प्रशन  करना  श्रभी  जल्दबाज़ी ी  करना  है  ।
 सरदार  स्वर्ण  सिंह

 :
 ढाई  हजार  क्वाटर्स

 श्री  सारंगधर  दास  :  तलचेर  कोयले  सेवानगर में  जो  बने  हु
 ए »

 a
 @)  उनमें  बिजली

 से  पेट्रोल  को  शोधित  करने  की  जो  लग  गई  जहां  पंचकुईया रोड  के

 कुछ  समय  उड़ीसा
 सरकार

 ने
 प्रारंभ  क्वार्टरों  का  सवाल  इसके  मुताल्लिक  विचार

 की  इन  पराम्ंदाताओ्रों को  सोच  विचार  यह  है  कि  इस  जगह  नई  कंस्ट्रक्शन  की

 के  लिए  सौंपी  गयी  प्र  क्या  इस  पर  सोच  इसलिए  इन  क्वाटंरों  में  फिलहाल  बिजली

 विचार हो  रहा  है  ?
 लगाने  का  इरादा

 नहीं  है  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  यह  तो  अग्रिम  श्री  भक्त  ददन  क्या  मंत्री  महोदय  के

 वेदन पर  निर्भर  करेगा  जो  कि  ऐसे  सभी  तत्वों  ध्यान  में  यह  बात  are  हैं  कि  सेवानगर  में

 कोयले  की  मात्रा  तथा  हालांकि  कई  महीनों  से  क्वार्टरों  में  बिजली  की

 जल  को  उपलब्धि  शादी  पर  सोच  विचार  फिटिंग  हो  गई  है  लेकिन  at  तक  उनमें

 जो  इस  प्रकार  की  परियोजना की  बिजली  का  कनेक्शन  नहीं  मिला  है  कौर  इसके

 सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  के  लिए  झ्रावदयक  मिलने  में  देरी  क्यों  हो  रही  हे
 ?

 हू  ।  इसके  अतिरिकत  aa  कई  प्रकार
 की

 सरदार स्वर  सिंह  :  अरब  उम्मीद हैं  कि
 स्थितियों  पर  भी  सोच  विचार  करना  पड़ेगा  ।

 जल्दी  ही  मिल  जायगा

 aga  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर
 नई  दिल्ली  म्यूनिसिपल  कमिटी के  पास

 FQ ROY.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  बिजली  पहले  काफी  नहीं  wa  भाखरा

 आवास  और  संभरण  मंत्री  ४  PeUy  नांगल  प्रोजेक्ट  से  उनको  नई  बिलों  का
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 aaa  मिल  गया  है  ate  में  उम्मीद  करता  को  कानूनगो  :  जैसे  मेने  कहा  यदि  उस

 हूं  कि  जल्द  ही  यह  कनेक्शन  मिल  जायगा
 ।  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्थापना तो

 श्री  wed  दिन  wal  माननीय  मंत्री  उस  पर  उसके  गुणों  के  पधार  पर  सोच  विचार

 किया  जाएगा  |
 महोदय  ने  बतलाया  कि  .....

 श्री  एन०  मैसूर  राज्य  को  geyy—
 मंसुर को  सहायता  ५५  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  कोई

 *
 २३७५. श्री  वोडका  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  कानूनगो

 :
 वहां  से  कोई प्रस्थापना

 कि
 नहीं  थी  |

 क्या  मैसूर  राज्य  राज्य  में  उद्योगों
 प्रबन्ध  निदेदाकों का  चुनाव

 की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 २३७६.  डा०  राम  सुलग  क्या

 से  वित्तीय सहायता  मांगी

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 यदि  तो  किन  किन  उद्योगों  की

 सहायता  की  तथा  क्या  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबंध

 क्या  मैसूर  राज्य  की  इस  प्रार्थना  निदेशकों  at  महा प्रबन्धकों के  चुनाव  के  लिए

 एक  परिमाण  निर्धारित  करने  के  प्रइन  पर
 के  सम्बन्ध  में  सरकार ने  कोई  निर्णय  किया

 हाल  ही  में  योजना  आयोग द्वारा  चर्चा  की

 गई
 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (at

 यदि  की  गई  थी  तो  कया  परिमाण
 ्य :  श्रीमान् ।  निर्धारित  हुमा

 तथा  (7)  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 क्या  सरकार  उसकी  एक  प्रति

 दिए  गए  ऋणों  श्र  भ्रनुदानों  के  सम्बन्ध  में
 सभा  पटल  पर  तथा

 ब्योरा  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  a
 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर

 |  दिखाये  परिशिष्ट

 नकारात्मक  हो  तो  योजना  क  का
 अनुबंध  संख्या  9]

 विचार  जनिकट  भविष्य  में  इस  विषय  पर  चर्चा

 श्री  :  बड़े  पैमाने के  उद्योगों  के  करने का  है  ?

 प्रारम्भ  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  रूप  योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :

 में  देने  के लिए  कुल  कितनी  राशि  प्रस्थापित  की
 जी  नहीं

 गई  है  !
 तथा  (7)  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  कानूनगो
 :

 प्रदान  भ्रनुदानों  के  विषय  लोक  उपक्रमों के  लिए  कर्मचारियों

 में  किसी  सीमा  के  विषय में  कोई  प्रस्थापना
 की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  क्या  सिद्धान्त  अपनाए

 नहीं  हैं  वाली  योजनाओं  पर  उनके
 जाएं  कौर  क्या  व्यवस्था  की  जाय  पह  इस

 गुणों  की  ष्टि  से  विचार  किया  जाता  है
 ।

 समय  योजना  प्रयाग  उत्पादन  मंत्रालय

 श्री  एन०  राबिया  :  क्या  सरकार  का  तथा  अन्य  मंत्रालयों के  विचाराधीन है  ।

 विचार  गैसुर
 राज्य  में  अ्रग्रबती  उद्योग  को  डा०  राम

 पु भग  सिंह
 :

 क्या  इन  प्र स्थापनाओं

 उन्नत  करनें  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  पर  चर्चा  करते  समय  योजना  की  यह

 देने का  है  ?  सामान्य  प्रथा  है  कि  वे  उन  प्रबन्ध  कर्मचारियों
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 को  ध्यान  में  नहीं  रखते  जिनकी  उर्वरक  तथा
 श्री  एन०  राबिया :  यह  वित्तीय  सद् दाय ठा

 इस्पात  शादी  के  कारखानों जैसे  बड़े
 उपक्रमों  किन  योजनाओं के  लिए  दी  गई  थी

 ?

 की  चलाने के  लिए  श्रावव्यकता होती  है  ?
 श्री  कानूनगो

 :
 यह  एक  लम्बी  सूची  है  ।

 थ्रो  एस०  एन०  मिश्र  में  इस  का  पैवन्द.नसंरी  स्थापित  करने  की

 प्र भि प्राय  नहीं  समझ  सका  हूं  ।  योजना  आयोग  बेलिगिरिरंगन  पहाड़ियों  पर  पुनप च्थ्न भक  प्राकृत

 का  इन  लोगों  की  नियुक्ति  से  कोई  सम्बन्ध  वोल्टास  ate  बाईवोल्टीन  बीज  कृमि कोषों

 नहीं  किन्तु  यदि  किसी  प्रकार  के  सिद्धान्तों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  हेतु  सुविधाएं

 के  निर्धारण का  प्रश्न  हो  तो  योजना  आयोग  का  देने  की  गुडुवनहल्ल ह्ह्ली  में  fi
 NX

 fer

 इस  चीज  से  केवल  सामान्य  प्रकार  का  सम्बन्ध  जाति  के  मूलभूत  बीज  कृमि कोषों  के  उत्पादन

 है
 ।

 में  माननीय  सदस्य  की  सूचना
 यह

 बता
 सम्बन्धी  यो  बिदाई  कौर

 सकता  हूं  कि  विशेषतया  प्रबन्ध  निदेशकों  लापुर  में  मल्टीवोल्टीन  रेशम  कीड़े

 कौर  महा प्रबन्धकों के  लिए  नहीं  अपितु  के  रोगमुक्त  अ्रंडों  का  केन्द्र  स्थापित  करने

 शिक  प्रबन्ध  सेवा  की  एक  पदाली  के  निर्माण  की  सहायता  प्राप्त  बीज  व्यापारियों

 के
 सम्बन्ध  में  एक  प्रस्थापना  योजना  को  शिक्षक  यन्त्रों  का  संभरण  करने  की  योजना

 कौर  उत्पादन  मंत्रालय  के  विचाराधीन है  ।  इत्यादि ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह  मेरा  whys  यह

 है  कि  किन्हीं  बड़े  उपक्रमों  की  स्थापना  के  ने  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  है  जिस  से  यह  पता

 समय  प्रस्थापनाश्रों पर  पहले  योजना  आयोग  चल  सके  कि  इस  प्रकार  दी  गई  राशियों

 ere  विचार  किया  जाता  है  ।  में  यह  जानना  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  पूर्ण  उपयोग  किया

 चाहता  हूं  कि  क्या  उन  प्रस्थापनाश्ों पर  विचार  जा  रहा है  ?

 करते  समय  योजना  आयोग  इस  बात  पर  भी
 श्री  कानूनगो  :  योजनाओं  की  प्रगति

 विचार  करता  है  कि  उन  उपक्रमों  को  चलाने  के

 लिए  किस  प्रकार  के  प्रबन्ध  कर्मचारियों की

 के  बारे
 में  समय  समय  पर  प्रतिवेदन मंगाए

 झावइयकता  होगी

 कोयला  खानों  में  घाटे श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :

 योजना  आयोग

 कुछ  सामान्य  सुझाव  तो  दे  सकता  है  किन्तु  २३८१.  att  के०  ato  सोनिया

 उसके  लिए  किसी  समान  परिमाण  का

 रण  कठिन  क्योंकि  भिन्न  उपक्रमों  की
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई भ्रपेक्षाएं  भिन्न  प्रकार  की  होती  हैं  ।

 रेशम  उद्योग  जांच  कराई  है  कि  रेलवे  कोयला  खानें  इतने

 *२३८०.  श्री  एन०  राबिया  क्या
 वर्षों

 से
 लगातार  घाटे  पर  क्यों

 चल  रही

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 यदि  तो

 कब  कौर  उसके

 क्या  परिणाम  कौर
 कृपा  करेंगे  कि  मैसुर  राज्य  को  PEYY—UY

 ~
 में  रेशम  उद्योग  की  उन्नति के  हेतु  कुल  कितनी  EYS-4Y  म  किसी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई
 ?  सरकारी  कोयला  खान  में  कुछ  घाटा  ता

 वाणिज्य  उद्योग  उप मंत्रो  था  कौर  यदि  तो  किस  कोयला खान  में

 :  ७,  ८८,१४५  रुपया  |  और  कितना  ?
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 आवास  atte  संभरण  मंत्री  सरदार  स्वर्ण  सिह  में  माननीय  सदस्य

 से  निवेदन  करूंगा  कि  ad  मेरे  द्वारा  दिये स्वयं  :  ग्रोवर

 श्रीमान हैँ  कि  माननीय  सदस्य  राज्य  कोयला  गये  लंबे  उत्तर  पटल  पर  रखे  गये  लंबे

 खानों  का  निर्देश  कर  रहे  हे  ।  राज्य  कोयला  विवरण  से  सन्तोष  करें  ।  wa  वह  एक  नयी

 खानों  के  काय  के  उत्पादन  की  बात  उठा  रहे  हैं  ।  इसका  उत्तर

 और  उत्पादन  उत्तर  में  दिया  जा  चुका  है  पौर  यदि  वह

 लागत  कम  करने के  लियें  ake  उनके  पुथल  सूचना  तो  अर  जो  जानकारी  वह

 काम  को  लाभदायक  ate  वित्तीय  दृष्टि  से  चाहते  एकत्र  की  जा  सकती है  ।

 ae  बनाने  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपायों  के  को  के०  सो  विवरण  में  बताया

 बारे में  रेलवे  कोयला-खान जांच  समिति
 गया  है  कि  सरकार  विवरण  में  बतायी  गयी

 नामक  एक  समिति  ने  पड़ताल  की  थी
 कुछ  सिफारिशों  पर  १  अगस्त  ReXo  को

 प्रतिवेदन PEL  में  भेजा था  कायंवाही  कर  चुकी  ।  इन  पांच  वर्षों  के

 समिति  ने  इन  कोयला-खानों  की  काय  बाद  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या यह

 बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  पांच
 प्रणाली  सुधारने  कौर  उनके  काम  को

 कोयला-खानों  में  ६०  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष लाभदायक  कौर  वित्तीय  दृष्टि  से  ae  बनाने

 का  भारी  घाटा  हो  रहा  है  कौर  सरकार ने
 के  लिये  विभिन्न सुझाव  दिये थे  ।  एक

 जिसमें  इस  समिति  के  सुझावों  पर  इसे  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 ate ? की  गयी  कार्यवाही  बताई  गई  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ११,  सरदार  स्वर  में  समझता  था  कि

 wet के  भाग  के  उत्तर  में  कह  कर
 अनुबंध  सख्या  १८]

 में  ने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  कि

 इसके  सिवा  सरकार ने  यह  जानन  के  प्रारंभिक लेखे  से  पता  चलता  है  कि  सब  मिला

 लिये  कि  इनमें  से  कुछ  कोयला-खानें  लगातार
 कर  FIRE  लाख  रुपयों  का  लाभ

 घंटे  पर  क्यों  चल  रही  कोई  गरल  जांच  यद्यपि  वह  संख्या  लेखे  भ्रांति  रूप  से  तैयार

 नहीं  कराई  थी  ।
 होने  पर  सुधारी  जा  सकती है  ।  माननीय

 सदस्य ने  जो  भयावह  चित्र  खींचा वह  संगत चूंकि  १९५४-५५  के  लेखें  wat

 बंद  नहीं  किये  गये  मत  अंतिम  झ्रांकड़े  नहीं है  ।

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  शायद उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  ग्र स्थायी  प्रां  कड़ों
 के  अनुसार

 कोयला-खानों से  सब  मिलाकर  ३३३६  लाख  माननीय  मंत्री को  पता है  कि  पहले  कोयला

 खाने  ठेकेदारों  के  द्वारा  होकर  चलायी  जाती का  लाभ  होना  चाहिये  ।  लेखों  के  अंतिम

 रूप  प्राप्त  करने  के  बाद  प्रत्येक  कोयला-खान  थीं  ।  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  घाटा

 ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  कर  देने  से  हो  रहा  है  ?
 से  होने  वाली  लाभ-हानि दिखाने  वाला  एक

 विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  सरदार  can  सिह  :  माननीय  सदस्य

 जायेगा  ।  अपने  निष्कर्ष  निकाल  सकते हैं
 ।  मैंने  वास्तविक

 श्री  Fo  पी०  सोनिया  :  मं  जान  सकता  हूं  स्थिति  सभा  को  बता  दी  है  ।

 श्री  Fo  सी  ०  सोनिया  :  में  जान  सकता कि  कोयला-खानों  की  कुल  संख्या  क्या

 उनमें  से  कितनी  घाटे  पर  चल  रही  हें  कौर  हूं  कि  बया  जो  मैंने  कहा  हैं  गलत  है
 सरकार

 sean  को  कितना  घाटा  होता है  ?
 इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रही  है

 ?
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 सरदार  स्वर्ण  में  कठोर  विशेषण  श्री  कानूनगो
 :

 कोई  समझौता नहीं  है  |

 का  प्रयोग  न  करूंगा  |  मेंने  तथ्य  बता  दिय  हैं  व्यापार  के  सामान्य  तरीकों  से

 डर  माननीय  सदस्य  ५  निष्कर्ष  निकाल  जाता हैं  |

 सकते  हें  कि  उनकी  बात  गलत  हे  या  सही  श्री  २२  2eu¥

 या  अगस्त  सही  |  को  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  sew  के  उत्तर  में

 माननीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  बताया
 जस्ते  का  कारखाना

 था  कि  :  पिघलाने  वाली  मशीन

 *२३८२.  श्री  क्या  वाणिज्य
 लगाने  से  पहले  भ्रामक  का  कुछ  न्यूनतम

 तथा  उद्योग  मंत्री  २२  PEYY  के  दैनिक  उत्पादन  भ्रावव्यक  है  |  उस  न्यूनतम
 अतारांकित  संख्या  ote  के  उत्तर  के

 निकास  को  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार

 संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :  संबंधित  खानों  के  विकास  के  कुछ  प्रस्तावों

 भारत  में  जस्ते का  कारखाना  पर  विचार कर  रही  है  1.0  we  हमारी  खानों

 स्थापित  करने  के  प्रश्न  का  परीक्षण  करने  के  का  दैनिक  निकास  कितना  है  are  जस्ते  के

 लिये  बनायी  समिति  के  प्रतिवेदन  कारखाने  के  लिये  तता  दैनिक  निकास

 पर  विचार  करने  में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  आ्रावश्यक है  ?

 हुई  जो  कानूनगो  :  ग्राजकल  निकास

 क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  ३००  टन  है  |  निकास  बढ़ाने  के  wea  पर

 एक  जस्ते  का  कारखाना  खोलना  चाहती  हूँ  ;  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  हे

 art  कंपनी  तर  सरकार  कौर  विदेशी  परामर्श  -

 दाताओं  के  बीच  बातचीत चल  रही  है
 क्या  यह

 सच
 है  कि  इस  समय  इस

 पदार्थ  संबंधी  तमाम  अ्रावस्यकता  की  पति  श्री  बालकृष्णन  :  एक  कारखाना  चलाने

 विदेशों  से  किये  गये  रायात  से  की  जाती है
 ?

 के  faa  कितनी  मात्रा  चाहिये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  श्री  कानूनगो  ।  १०००  टन  प्रति  दिन  |

 श्र  (@).  समिति  की  शो  एन०  ato  चौधरी  :  आजकल  किन

 सिफारिशों  के  अनुसार  वयस्क  का  दैनिक
 किन  देवों से  जस्ते  किया  जा  रहा

 निकास  १०००  टन  हो  जाने  के  बाद  ही  जस्ता

 पिघलाने  वाली  मशीन  स्थापित  की  जा  सकती
 श्री  कानूनगो

 :
 मुझे  सुचना  चाहिये  |

 है  ara  कल  निकास  ३००  टन

 जस्ता  पिघलाने वाली  मशीन  लगाने  का  फरोदाबाद  में  अस्पताल

 प्रश्न  तभी  लिया  जा  सकता  जब  उत्पादन
 *  २३८३.  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास

 अ्रपेक्षित  लक्ष्य  तक  पहुंच  जाये  |  मंत्री  यह  बातें  बतलाने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  : जी  art

 वर्ष  १६५२-५३  कौर  १९४३-४४
 श्री  बालकृष्णन् : वया में :  नया  में  जान  सकता  हूं

 में  फरीदाबाद  अस्पताल  पर  किया  गया  व्यय
 कि  हमारा  कच्चा  माल  किन  शर्तों  पर  विदेश

 भेजा  जाता  है  ?  इस  समय  हम  कच्चा  माल  far)
 दस  }  इन  वर्षों  में  भ्र स्प ताल  के  लिये

 विदेशों  को  भेजते  क्या  इस  निर्यात  के  लिये  avait  कौर  ग्न्य  भंडार  के  खरीदने  में

 कोई  समझौता  है  ?  किया गया
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 क्या  अस्पताल  के  भंडार  त्सक  पदाधिकारी इन  निर्माताओं से  सीधे

 अन्य  आ्रावस्यक  सामानों  के  खरीदने  के  लिये  माल  मंगाते  gt  जैसे  मेंने  इन

 इन  वर्षों  में  कुछ  प्राक्कलन पत्र  मांगे गये  थे  ?

 के  लिये  वे  विशेष  रियायत  देते  हैं
 ।

 पुनर्वास  मंत्रो  जे  ०  बने  भोसले  )  ट

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  मोहन  टूल  संयंत्र

 रखा  जाता हे  ।  परिशिष्ट  ११,  २३८४. श्री  रघुनाथ  क्या  उत्पादन

 अनुबंध  संख्या  १९]  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 को  गिडवानी  :  प्रश्न  के  भाग  (77)  के
 क्या  यह  सच  है  कि  यूगोस्लाविया

 उत्तर  में  बताया  गया  कि  प्राक्कलन-पत्र  सरकार  ने  भारत  में  मदीन  zt  संयंत्र  स्थापित

 )  सभी  मामलों  में  नहीं  मंगाये गये  थे  ।  करने  का  प्रस्ताव किया  कौर

 म  zs
 जान  सकता  &  fe  मामलों  सरकार  ने  यूगोस्लाविया

 में  और  किन  कारणों  से  प्राक्कलन-पत्र  सरकार  की  शर्तों  को  स्वीकार  कर  लिया हे
 ?

 नहीं  मंगाये  गये थे  ?
 आवास  और  संभरण  मंत्रो

 श्री  जे
 ०

 के
 ०  भोंसले  :

 खरीद  तीन  स्वर्ण  :  जी  नहीं  ।

 अलग  लग  तरीकों से  की  जाती है  ।  पहले
 प्रदान  नहीं  उठता

 |

 तो  सरकारी  भांडारों  और  से  जहां  तक

 इसका  संबंध मूल्य  प्रमापीकृत होने  से
 उड़ीसा  में  नहरें

 *  २३८६.  श्री  संगण्णा  :  क्या  योजना
 उसका  नहीं  उठता

 ।
 दूसरे  निजी

 तारों  उनके  भी  मूल्य  प्रमापीकृत  होते
 मंत्री  ४  मई  १९५४  के  तारांकित  संख्या

 २२०८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बतान  की

 «a.
 हैं  ।  अस्पतालों को  a  fag  रियायतें  देते

 हं  ।  तीसरे  प्राक्कलनं-पत्रों द्वारा  ।  में  माननीय  दर्पा  करेंगे  कि  :

 सदस्यों  को  यह  भी  सूचित  कर  दूं  कि  १९  42-  क्या  योजना  आयोग  ने  उड़ीसा

 ५३  में  सरकारी  geal  से  ३२  प्रतिशत  की  नहरों  को  नवीन  रूप  देने  के  बारे  में  तब  से

 कोई  निर्णय  कर  लिया  कौर

 शर  वितरकों  से  ३०  प्रतिशत कौर  यदि  तो  उसका
 स्वरूप

 ?

 पत्रों  से  होकर  ३८  प्रतिदिन  ।  सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री

 में  सरकारी  संस्थानों  से  ३५
 :  rat  नहीं  ।

 निर्मितियों  से  २४  प्रतिदिन  शहरों  प्राक्कलनों
 नहीं  उठता

 |

 द्वारा  ३६  प्रतिशत खरीदें  की  गयी थीं  ।  इस
 श्री  संगीता  :  क्या  में  योजनायें  के

 प्रकार  श्रीकांत  श्रौषधियां  सरकारी  सूत्रों  से

 खरीदी  जाती  हैं  ।  प्रस्तावित  प्राक्कलन जान  सकता  हुं  ?

 श्री  हाथी
 :  WER  करोड़  रुपयें  ।

 श्री  गिडवानी  :  जिन  मामलों  में

 श्री  संगण्णा  :  क्या  मं  जान  सकता  हूं
 पत्र  )  नहीं  मंगाये  गये  उनमें  खरीद

 स्थानीय  थोक  निर्माताओं  से  की  गयी  थी  या
 कि  क्या  ये  योजना  हीरा कुड  परियोजना

 के  प्रति  हैं  ?
 फुटकर  विक्रेताओं से  ?  ये  खरीदें  किस  एजेंसी

 के  द्वारा की  गयी  थीं  ।  श्री  हाथी  :  वह  dees  परियोजना

 खरीद श्री  जे०  के०  जहां  का  एक  होंगी--विंमान  परियोजना

 सीधे  निर्माताओं से  की  जाती  मुख्य  का  एक  विस्तार होंगी  ।



 २९५१  मौखिक  उत्तर  १९  अप्रैल  १९५५  मोदी  :  उत्तर  २९५२

 श्री  संगण्णा  :  क्या  जान  सकता  द्र  कि  इसका  et  त्र  केवल  कताई  के  एककों  के  लिये

 कि  क्या  यह  योजना  हीरा कुड  परियोजना  पुरे  मिलों  के  लिये  नहीं
 ।

 की  प्रगति  के  भ्रनरूप  आगे  बढ़  रही  है
 ”

 श्रमिकों  के  लिय  क्वाटर  )
 att  हाथी  :  नहीं  ।  अभी  दारू  नहीं

 *२३९०.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 ह  ।  तदनुरूप राग  बढ़ने  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।

 आवास  शर  संभरण  मंत्री  १८
 इसकी  पड़ताल  हो  चकी  है  कौर  परीक्षण

 |  98  ५४  के  तारांकित प्रदान  संख्या  234%
 ह  tal

 के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने
 की

 उत्तर  सामान्य  अभिकरण
 करेंगे  कि

 FQ3LC  श्री  fram  किलिंग  क्या

 क्या  दिल्ली  में  निर्माण
 काय

 म प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगें  ले
 लग  चला

 g  प्रमिको को निवास को  निवास  के  लिय

 जातियों  ग्राम  भारतीय
 क्वार्टर  देने  के  बारे  में  कुछ  भ्रांति  निश्चय

 सशस्त्र  सेना  के  बीच  झगड़  से  उत्पन्न
 किया गया

 घटनायें  के  संबंध  में  क्या  उत्तर  सीमान्त

 अभिकरण aa  में  बम  बरसाने के  लिये
 तो  इस  संबंध  मे  क्या  योजना

 विमानों  का  उपयोग  किया  गया  और
 शर  कार्यक्रम  बनाया  गया  -  ग्र

 प्राक् कलित  व्यय  कौर  योजना

 ate
 हा  ,  तो  बमबारी से  कितनी

 rat  रूप  दिया  गया  ह
 हानि  हुई  है

 ब  देशभक्त-कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  आवास  और  संभरण  मंत्री

 सादत  अली  नहीं  ।  स्वर  जी नहीं ।

 प्रत  नहीं  उठता  |
 कौर  प्रश्न  नहीं  उठता

 |

 पंजाब मं  वस्त्र  मिल
 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या जान

 FIL  श्री  आर०  पो०  :  क्या
 सकता हूं  कि  किन  कारणों  से  सरकार  नई

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दिल्ली में  मकान  बनाने  वाले  मजदूरों के  लिये

 कृपा  करेंगे  कि  मकान  बनवाना  अ्रावश्यक  नहीं  समझती  ?

 क्या  भारत  सरकार  को  पंजाब
 सरदार  tay  सिंह  हम  अ्रावश्यकता

 सरकार से  वहां  पर  स्फटिक  संख्या  पे
 मानते  ।  इसी  कारण  योजना  विचाराधीन

 वस्त्र  मिल  खोलने  के  हेतु  सहायता  के  लिय  = प  ।
 कोई  निवेदन  प्राप्त  हमराह  ;

 श्री  एस०  एन०  दास  इस  योजना  को

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत
 अंतिम  रूप  देन  में  कितना  समय  लगेगा

 ?

 सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है

 बा  गजय  तथा  उडन  उप संतरो

 (att
 सरदार tan  fag  :  में  नहीं  समझता कि

 कानूनगो  )  जी  हां  ऐसा  एक  निवेदन  यदि  में  कह  कि  हम  यथाशीघ्र  निर्णय  att

 तो  मेरा  उत्तर  विद्वेष  स्पष्ट  होगा  |
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने

 के  लिये  मिला था  ।  थ्रो  एस०  एन०  दास  :  माननीय  मंत्री

 EO  यो सरकार  की  नीति  के  अनसार  ९.  नकली  चाव  चत  हे  कि  वह  समय  नहीं दे  सकते  ?

 राज्य  सरकार  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  किन  विद्वेष  का  से  ट NSU  q  ae  1  समय  लगा
 ह  ?
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 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  माननीय  सदस्य  कृपया  नीति  है  र  कया  इस  सम्बन्ध  का  निर्देश

 याद  रखें  कि  नई  दिल्ली  का  निर्माण  विगत  पजाबਂ  सरकार  को  जारी  गयी  गया
 ४०

 वर्षों  से  हो  रहा  है  ।  किसी  ने  art  तक  और  यदि  तो  उसका  कहां  तक

 इसकी  जरूरत नहीं  समझी  थी  पर  राज हम  अनुसरण  किया  गया  है  ?

 यह  अनुभव  करतें  हें  कि  इनके  लिये  कुछ
 श्री  कानूनगो  :  सरकार  की  नीति निवास-स्थान  होना  चाहिये  ।  इसी  कारण

 at  निश्चित  ही  हथकरघा  जुलाहों  के हम  इस  प्रकार  की  एक  योजना  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  ।  सहकारी  संगठन के  पक्ष  में
 =
 eg  ।  पंजाब

 सरकार  अन्य  सरकारों  को  भी  इस
 हथकरघा  उद्योग

 बात  का  पता  a  |  दुर्भाग्यवश  पंजाब  में
 FQIR2_  श्री  डी०  सो०  क्या

 प्रगति  तिब्बती  से  नहीं  हो  रही  है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दिल्ली  में  उद्यान  लगाने का  काय करेंगे कि  १९५४-५५  में  हथकरघा  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  पंजाब  सरकार  को  कितनी
 २३९३.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या

 राशि  अनुदान  रूप  में  दी  गई  है  ?
 आवास  और  संभरण  मंत्र  यह

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  wad  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 कानूनगो  )
 :  अनुदानों  के  रूप में  २,६५,३  ev  रखने  की  HIT  करेंगे

 प्रो  3,2Y¥4,000  रुपये ऋण  के  रूप  में  ।  दि  लल

 नई  दिल्ली  केंद्रीय  सर्कल  में
 उ  बान  लगाने श्री  डी०  सी०  wat  :  यह  अनुदान  किस

 सिद्धान्त  के  ara  पर  वितरित  किया  जाता  के  काम  में  तने  ग्रेड  पदाधिकारियों
 a

 लगे  हुए

 श्री  कानूनगो
 :

 सिद्धांत  यही  हैं  कि  देखा  क्या  कस्बाई  लाल भाई  समिति

 जाता  हैं  कि  प्रस्तुत  की  गई  योजनाएं  कितनी

 उपयोगी  कौर  व्यावहारिक  हैँ  ।

 यदि  तो  कितनी  छंटनी  की  गई  है
 श्री  डी०  सी  शर्मा  :  यह  ऋण  किस  ब्याज

 श्र  इससे  कितनी  बचत  हुई पर  वितरित  किये  जाते  हें  ait  इन  ऋणों  को

 प्राप्त  कर  के  कितने  लोगों  ने  लाभ  उठाया
 a  ?

 १९४७ से  qa  तक

 ह  दोनों  सर्कसों  के  क्यारियों  पर  कितना  व्यय

 हुआ ? धी  कानूनगो  :  मतों  का  वास्तविक

 वितरण  राज्य  सरकार
 का  उत्तरदायित्व है  ।  आवास  और  संभरण  मंत्री

 में  उन  लोगों  के  नाम  नहीं  बता  सकता
 स्वर्ण

 :
 )  दिल्ली में  उद्यान

 जिन्हों ने  ऋण  लिए  हें  ।  राज्य  सरकार  लगाने  का  सब  काम  संख्या  १  के  अर बिन

 को  दो  गई  राशि  से  ह  ऋणों  की  संख्या  एक  विभाग  को  सौंप  दिया  गया  है  कौर

 का  पता  चलता ह  आठ  गजेटिड  पदाधिकारी  इस  कार्य  को  कर

 श्री  डी०  सो०  शर्मा  क्या  इस  रहे  हैं  ।

 हथ  करघा  उद्योग  क  सहकारी
 जी  नहीं  ।

 समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  सरकार  की  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |
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 में  अपेक्षित  जानकारी  का  एक
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  मिश्र )

 :

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  १९५४  में  पंजाब

 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  लिया  Ro |  सरकार  को  ऐसा  कोई  अनुदान  नहीं  दिया

 श्री  एस०  lo  सामन्त  :  क्या  सरकार  ने
 था  ।

 इस  विभाग  में  किसी  ate  ढंग  से  बचत  करने  का  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विचार  किया
 श्री  डी०  Alo  फार्मा  :  क्या  इस  प्रयोजन

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  में  नहीं  जानता  कि  के  लिए  राज्य  सरकारों को  ग्रनुदान  दिया  गया

 यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  प्रच्छे  बाग  भी  हों  है  ar  यदि  तो  किस  area  पर  ?

 भर
 उद्यान  कार्य  भी  pea  हो  कौर  हमें  उसके  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  माननीय  सदस्य

 लिए  व्यय  भी  न  करना  पड़े  ।  यदि  हमें  ये  सब  किस  राज्य  की  शर  निर्देश  कर  रहे हें  ?
 सुविधायें  चाहियें  तो

 हमें
 उस  पर  व्यय  भी

 करना  पड़ेगा  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानना  चाहते  हैं  कि

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  विवरण से  पता
 क्या  किसी  ate  राज्य  को wart दिया  गया

 वे  किसी  विद्वेष  राज्य  के  बारे  में  नहीं  पूछ
 चलता  है  कि  स्थापना  पर  व्यय  बढ़  गया  है  ।

 इस
 का  कारण  क्या  कर्मचारी  बढ़ा

 दिये  गये  ह  या  कोई  कार्य  आरंभ किया  गया
 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  अभी  इस  विषय

 a
 ह  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  हू  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  जो  विवरण  में  ने  श्री  भक्त  दान  :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान

 लोक  सभा  पर  रखा  हे  उस  से  पता  में  यह  बात  aril  है  कि  wae  के  चले  जाने

 के  बाद  कई  पर्वतीय  स्थानों  वैभव लगगा  कि  पुर्व  वर्ष  ReV¥e—ws  की  तुलना

 में  वर्ष  १६४८-४६  में  व्यय  बहुत बढ़  गया  घटता  चला  जा  रहा  है  ?  उनकी  उन्नति  करने

 है
 ।

 यह  वेतन  आयोग
 की

 सिफारिशों  को  लागू  के  लिए  क्या  योजना  कमीशन  ने  कोई  योजना

 बनायी  है  या  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  ? करने  के  कारण  sat  है  क्योंकि  उन  सिफारिशों

 के
 फलस्वरूप  अधिक  वेतन  दिया  गया  था  |

 एक  माननीय  सदस्य :  अंग्रजों  को  बुला
 तदुपरांत  वृद्धि  का  क्रम  स्थिर  ह  atk  वह  रहे  हैं  ।
 दिल्ली  के  विकास  के  कारण  है  क्योंकि  बस्तियों

 के  विकास के  कारण  क्षेत्र बढ़  गया  हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति

 पंजाब  के  लिये  अनुदान
 श्री  एस०  एन०  मिश्र  योजना  कमीशन

 ने  इसके  बारे  में  कई  राज्य  सका  से  पूछा  था
 के  २३९७.  श्री डी  ०  सी ०  शर्मा  :  क्या  योजना  कि  उनके पास  इस  तरह  की  योजनाये ंहूं  या

 मन्नी  यह  said  वाला  एक  विवरण
 नहीं  ।  जैसा  मेंने  इस  जवाब  म  पंजाब

 पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे
 सरकार  ने  बताया  है  कि  उनकी  पंच  वर्षीय

 पंच  वर्षीय  योजना  के  अधीन
 योजना  में  इसका  कोई  स्थान  नहीं  हैं  ।  लेकिन

 पहाड़ी  नगरों  के  सुधार  के  हेतु
 १९५४

 में  पंजाब
 योजना  कमीशन  का  ध्यान  इस  तरफ  हैं  ।

 के  दिये  गये  अनुदान
 की

 कुल  at  डी०  पी०  शर्मा  :  योजना  आयोग  नें

 वे  wer  प्रयोजन  जिन
 के  लिए  सारे  भारत  में  पवतीय  स्थानों  के  सुधार  के

 यह  अनुदान  मंजूर  किया  गया  है  ?  लिये  कितनी  राक  नियत  की  है  ?
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 भी  एस०  एन०  मिश्र
 :.  इसके  बारे  में  समवाय के  ढंग  का  प्रबंध कर  दिया  गयां

 प्लानिंग  कमी दान  ने  कोई  खास  रकम  निर्धारित  र

 की  है  या  नहीं  यह  में  नहीं  बतला  सकता  ।  लेकिन  यदि  तो  ऐसे  कितने  उपक्रम
 जो  जानकारी  मालूम  की  जाती  है  वह  इसी  हें  जिन  में  भ्र भी  तक  कौर  प्रकार  का  प्रबंध  है

 ara  से  की  जाती  है  कि  उन  लोगों की  मदद  भ्र  इस  के  क्या  कारण  हें  ?

 की  जाये  ताकि  वे  ऐसे  स्थानों  का  विरासत  कर  आवास  और  संभरण  मंत्री
 सर े|

 प्रण
 :

 जी  नहीं  ।
 श्री डो  Ato  फार्मा  :  में  जानना  चाहता

 तीन  संगठन  अर्थात  सरकारी  नमक
 था  कि इस  प्रयोजन के  लिए  कितनी  राशि

 संसाधन  राज्य  की  कोयले  की  खानें  दौर  राष्ट्रीय
 नियत

 की
 गई  हूँ  परन्तु  मुझे  उसका  उत्तर  नहीं  श्रौजार  कारखाना  का  अभी  तक  विभाग  द्वारा

 मिला  |

 प्रबंध  होता  है  ।  ये  सब  सरकार  के  पुराने  उपक्रम

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :
 क्या  यह  सच  नहीं

 हें  जिनका  स्वतंत्रता  से  पूर्व भी  सुचारु  संगठन
 कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  परिवहन  मंत्रालय

 हुआ  था  ।  इन  में  से  किसी  में  भी  नये  संगठन

 ने  योजना  श्रायोग़  की  मंजूरी  से  बहुत  से  पर्वतीय  निर्माण  या  उसके  atte  विस्तार  की  समस्या
 स्थानों  में  सुधार  किया  है  कौर  उन  में  पंजाब

 पैदा  नहीं  हुई  ।  राज्य  की  कोयले  की  खानें

 के  ये  स्थान  भी  सम्मिलित  हैं  ?
 राष्ट्रीय  रोजगार  कारखाना  सेवामुक्त

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  जैसा  मेंने  पहले
 विभाग  हें  ।  जहां  तक  सरकारी  नमक  उत्पादन

 बताया  पंजाब  में  राज्य  सरकार  ने  बताया
 a  का  संबंध है  उससे  कोई  लाभ  नहीं  जिस

 हद  कि  उन  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  से  उस  में  वर्तमान  व्यवस्था  की  बजाय  समवाय

 परन्तु  कतिपय  क्षेत्रों  अ्रथात  पद्धति  को  भ्र धिमान  देने  की  प्रकाश  की  जाय  ॥

 सोलन  शादी  में  कतिपय  केन्द्रीय  अनुदानों  द्वारा  सरकार  ऐसा  नहीं  समझती कि  परिस्थितियों

 सुधार  किया  गया है  ।
 किसी  मामले  की  झ्रावस्यकताओओं की

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  ध्यान  दिये  बिना  केवल  सिद्धांत  रूप  से

 मो नेजा ईट  रूपता  लानें  के  लिए  किसी  उपक्रम  में  व  भारिक

 प्रबंध  की  बजाय  समवाय  के  ढंग  का  प्रबंध  करना २३७१.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक  :

 sae या  ठीक  हैं  ।  यदि  कुछ  विशेष क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कारणों से  यदि  प्रबंध की  अधिक

 कि  भारत  में  १९५४  में  मोनेजाईट का  कुल
 परिवर्तनशील  प्रणाली  के  अधीन  शीघ्र  कौर

 कितना  उत्पादन  हम्ना  ?
 अधिक  विस्तार  करना  पड़ा  यह  समझा

 वैदेशिक-काया  मंत्री  के  सभासचिव

 गया  कि  प्रबंध  का  समवाय  ढंग  का  परिवर्तन सादत  अली  :  यह  जानकारी  बताना

 लोक  हित  से  वांछनीय नहीं  ह  ।
 लाभदायक होगा  तो  इस  विषय  की  Ga

 जांच

 की  जायेगी  कौर  गुणावगुण ों के  आधार  पर
 सरकारो  औद्योगिक  उपक्रम

 निर्णय  किया  जायेंगी  । *  २३७७.  पंडित  डो०  एन०  तिवारी

 गंगा  नगर  जिला  में  हरिजनों  का  पुनर्वास
 क्या  उत्पादन  मंत्री  २१  सितम्बर  288 F के

 *  २३७८.  श्री  भोला  भाई  :  कया  पुनर्वास तारांकित  बदन  संख्या  १२०३ के  उत्तर  के

 सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन  के  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान में

 अधीन  सब  सरकारी  आद्योगिक  उपायों  में  गंगानगर  जिला  में  २,०००  दावे  न  करने
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 कार्यवाही  पहले  ही  की  जा  चुकी  हैं  ।  ज्यों  ही

 उधर  उत्पादन  समिति  के  प्रतिवेदन तक  नहीं  बसाया  कौर  कभी  तक  उन्हें

 ई  भूमि  वितरित  नहीं  की  कौर  की  जांच  की  जाये  उस  के  पश्चात्  टेक्निकल

 भ्र  भ्रमण  ब्योरे  कोई  निश्चत  किये  जायें यदि  तो  सरकार  इस  विषय  में

 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  हैं  ?  योजना  का  आरम्भ  हो  जायेगा  |

 विस्थापित  लोगों  के  लिए  ऋण
 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के०  भोंसले ):

 राजस्थान  में  अब  तक  जितने  विस्थापित  *२३८५.  श्री  दीदार  देव
 :  कया  पुनर्वास

 परिवार  बसाये  गये  ह  उनकी  संख्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ८३४०  हे  ।  सरकार  को  उन  दावे  न  करने  वाले  क्या  त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 विस्थापित  हरिजनों  की  संख्या  का  पता  नहीं  के  विभिन्न  संगठनों  की  ate  से  ये  मांगें  भाई  हैं

 हें  जो  अभी  तक  गंगानगर  में  नहीं  बसाये  गयें  ।  कि  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  विषय  में

 ऋणों  का  बंगाल  का  क्रम  जारी प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता ।

 जर उब रक  संयन्त्र
 किया

 क  VRVs  डा०  सत्य वादों  :  क्या  उत्पादन  यदि  तो  सरकार  इस  विषय  में

 क्या  कार्यवाही करना  चाहती  हे  ?
 मंत्री  १२  PEUY  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ८२१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  ७, कठ  भोंसल े)

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  तथा
 «

 जानकारी  एकत्र  की  जा

 भाखड़ा  नंगल  क्षेत्र  में  प्र मोनि यम  जा  रही  ह  यथा  समय  सभा पटल पर

 नाइट्रेट के  उत्पादन  के  लिए  कारखाने की
 रखी  जायेंगी  ।

 स्थापना  के  लिए  परियोजना  की  अनुमित  लागत  दामोदर  घंटी  में  वना  वकास

 क्या हे  a
 संयत्र  से  कुल  भ्रमित  उत्पादन  *२३९१.  ठाकुर  लक्ष्मण fag  :

 कितना  कौर
 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 इस  परियोजना  पर  कार्य  प्रारम्भ  कृपा  करेंगे  डा०  प्यार  गोरे  द्वारा

 करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  दामोदर  घाटी  में  विकास के  लिये दी  गई

 योजना  किस  प्रकार  की  है  ?
 आवास  और  संभरण  मंत्री

 स्वर्ण  यह  निश्चय  किया  गया  सिचाई  और  विघुत  उपमंत्री  हाथो )  :

 wt  दामोदर  घाटी  में  मिट्टी  संरक्षण  कौर हैं  कि  लगभग  २००,०००  टन  अमोनियम

 वन  लगाने के  सम्बंध  में  डा०  कार  गोरे  के
 नाइट्रेट  उत्पादन  करने  की  क्षमता  वाला  एक

 कारखाना  खोला  जाये  ।  उवंरक  उत्पादन  समिति
 प्रतिवेदन  की  दो  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय में

 रखी
 के  प्रति  प्रतिवेदन के  जांच  करने  के  पश्चात्

 ही  कारखाने  के  टे विन कल  कौर  wea  ब्योरों
 छोटे  पैमान  के  उद्योगों  का  सर्वेक्षण

 का  निश्चय  किया  जायेगा  ak  इस  समय  *२३९४.  पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :

 परियोजना  की  कुल  लागत  का  विश्वसनीय  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्र नू मान लगना  संभव  नहीं  है  ।  क्या  राज्य  सरकारों के  पास  कोई

 कारखाना  स्थापित  करने  के  निदेश  भेजा  गया  है  कि  वे  छोटे  पैमाने के  उद्योगों

 का  पुरा  सर्वेक्षण निचय  के  प्रवतन  के  लिए  कतिपय  प्रारम्भिक

 88  L.S.D.—z
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 यदि  तो  इस  सम्बंध  में  राज्य  यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति

 सरकारों  से  किस  प्रकार  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 हुए  हैं  ?
 पुनर्वास  उपमंत्री  (  श्री  ज़०  के०  भोंसले

 योजना  उपमंत्री  (at Uo एस०  एन०  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 नहीं  ।  अ्रधिनियम  Pou  की  धारा  vo

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।  के  अधीन  प्रा रूप नियम  लिए  गये  हैं  ।  करें

 उक्त  शभ्रधिनियम  की  घारा  ३१  के  अधीन
 उत्तर  wat  सीमान्त  अभिकरण

 निर्मित  मंत्रणा  ats
 के  पास  परामर्श के  लिए

 २३९५.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  भेजा  गया  था  ।  बोर्ड की  सिफारिशें  प्राप्त

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हो  हें  श्र  मंत्रालय के  विचाराधीन  हैं  ।

 किः  जी  हां  ।  कालान्तर  में  जेसा कि

 क्या यह  सच  कि  PEYY  अधिनियम  की  धारा
 ४०  (३)  में  उपबंधित

 के  तीसरे  सप्ताह  में  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  हूँ

 करण  के  तुएनसांग  डिवीजन  में  रिसाव  चलचित्रों  का  प्रमाणीकरण

 फीस  के  जवानों  में  कौर  ख़ादिम  जातियों  के
 ८८६.  श्री  रघुनाथ  सिह  व्या  सुचना

 व्यक्तियों  में  मुठ  भेड़  हुई  :

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  को
 मौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  Peuy  के  दौरान  में  फिल्म  विवेचन

 जांच  कर  रही  है
 ?

 बोर्ड  ने  कितने  विदेशी  चलचित्रों  को

 वेदेदिक-कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  प्रमाणित  ?

 सादत  अली  :  तथा  .  मुठभेड़
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ०  केसकर

 ऐसी तो  कोई  हुई  नहीं  परन्तु  बिक वध प्रचूनत  के  पास
 सन्  Pau  में  केंद्रीय  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  द्वार

 एक  एन  ०  सी ०  प्रो०  और  तीन  रायफल

 मेन  जो  कि  सभी  उस  समय  निर्वस्त्र  छिप

 प्रमाणित  विदेशी  फिल्मों
 की

 संख्या  १७१४

 at  |

 कर  हमला  किया  गया  ।  तीन  राइफलमेन

 qr  से  गायब  हें  कौर  गहरी  जरूम  के
 त्रिपुरा मं  कुटीर  उद्योग

 बनिस्बत भी  एन  ०  सी  ०  प्रो ०  बच  निकला  |  ८८७.  को  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य

 घटना  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  |  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  ्  करेंगे कि

 १९५४-५५  में  त्रिपुरा  के  राक़िम  जाति  के

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  कितने  लोगों  ने  कुटी  र  उद्योग  के  विकास  के  लिए

 अधिनियम  १९५४
 सहायता  या  ऋण  की  प्रार्थना  को  ?

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक  :
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 कानूनगो ):  भारत  सरकार  कुटीर  उद्योगों  के

 करेंगे :  विकास  के  लिए  व्यक्तियों  के  प्रार्थनापत्र  नहीं

 क्या  विस्थापित  व्यक्ति  स्वीकार  करती  ।  इस  काय  के  लिए  PEYV—UL

 तथा  श्रधघितियम  १९४५४  की  धारा  में  त्रिपुरा  सरकार  या  त्रिपुरा राज्य  की  सहकारी
 ४०  के  प्रधान  सरकार  ने  नियम  बना  लिए  समितियों  को  कोई  ऋण  या  अनुदान  नहीं  दिये

 और  गये  ।  भाग  ग  राज्यों  में  अनुसूचित  afer
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 जातियों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्र
 द्वारा

 राज्य  १९५३  Pau  में  उन

 द  च  ह  ह  व  कह arryrrart  ar  कितनी  urfaan  सहायता  द
 a

 सरकारों  को  कभी  कभी  विशेष  सहायता  पद

 amt  दिया  जाता  है  ।  PEYY—YY  वर्ष  में  शरर

 त्रिपुरा  राज्य  को  भी  एसा  कोई  अनुदान  नहीं
 इस  काम  के  लिये  संस्थाओं  का  चुनाव

 दिया  गया  था  |
 किस  प्रकार होता  हू  ?

 त्रिपुरा  में  कुटीर  उद्योग
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 CCC.  को  दशरथ  देव  :  नया  वाणिज्य
 :

 से  एक  विवरण

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  संलग्न  किया  जाता हूँ  ।  परिशिष्ट

 कि  ११,  अनुबंध  संख्या  Re]

 क्या  किन्हीं  झ्रादिमजाति  के  लोगों
 tat  को  प्रयोग दा लायें

 ग्रीवा  भ्रादिम  जाति  के  लोगों  द्वारा  निमित

 ८९०.  श्री  केश वयं गार  :  क्या  वाणिज्य सहकारी  समितियों  को  सरकार  से  कुटी  र  उद्योग

 के  विकास  के  लिये  १९५४-५५  में  कोई  ऋण  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः अथवा  आधिक  सहायता  मिली

 यदि  तो  प्राप्त  करने  वालों  की  क्या  भारत  में  रेशे  लपेटने  का  काम

 करने  वाले  सेवायों  के  पास  कोई  प्रयोगशालायें संख्या  कया  है  ?

 तथा
 गवेषणा  संस्थायें

 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री

 कानूनगो  :  श्र  कुटीर  उद्योगों
 यदि  तो  उनकी  क्या  संख्या  है

 शर  वे  कहां  कहां  स्थित  हें
 ?

 के  विकास  के  लिये  सरकार  wert  अलग

 व्यक्तियों  के  प्रार्थनापत्र  स्वीकार  नहीं  करती है  ।  वाणिज्य उद्योग  उपमंत्री

 इस  काम  के  लिये  PEYY—UY  में  त्रिपुरा  राज्य  श्रीमान्  ।  सरकार

 की  सहकारी  समितियों  aaa  त्रिपुरा  सरकार  इससे  ward नहीं  हे

 को  कोई  Maat  ग्रीवा  ऋण  नहीं  दिया  गया  |  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कभी  कभी  केन्द्र  भाग  राज्यों में  ग्रनुसुचित

 जातियों  के  कल्याण  के  लिये  उन  राज्य  सरकारों
 उत्तर  पुर्जों  सीमा  अभिरकण

 को  विशेष  सहायता  ग्रनुदान  देता  है
 ।  Peuy—  CRY  श्री  डी०  सी ०  फार्मा  क्या  प्रधान  मंत्री

 ५४  में  ऐसा  कोई  waar  भी  त्रिपुरा  सरकार
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  पूर्वी  सीमा

 को  नहीं  दिया  गया  था  ॥
 अभिकरण  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  किस

 खादी  प्रकार  की  योजना है
 ?

 ८८९.  श्री  एन०  ato  चोरों  क्या  वंदेधिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभासचिव

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  सादत  अली  उत्तर  पूर्वी  सीमा  प्रभाकरण

 एसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  जो  योजना  वह

 बताया गया  हो  कि  :  उसी  प्रकार  की  जिस  प्रकार  की  योजना  देश

 पश्चिमी
 बंगाल  को  उन  प्रमाणित  के  अन्य  भागों  में  चल  रही  FHS  उत्तर

 पूर्वी  सीमा  अभिकरण  को  जो  दायें  उन  की
 संस्थानों  के  क्या  नाम  जो  खादी  का  काम

 करती  ait  विशेष  ध्यान  देना  है  ।  स्थानीय
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 अध्यापकों  की  कमी  सब  से  बड़ी  रुकावट  है
 ।  रेडियो  अनुज्ञप्ति  शुल्क

 उस  योजना  की  मुख्य  बातें  ये  हैं  :
 ८९३.

 श्री  डी०  सौ

 "|  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :

 (१)  श्रादिमजाति के  अध्यापकों  का

 प्रशिक्षण
 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (२)  बेसिक  शिक्षा  का  चालू  करना  ।  क्या  रेडियो  अनुज्ञप्ति  शुल्क को

 घटाने का  विचार  कौर

 (३)  निम्न  कक्षाओं  में  afer  जाति

 की  भाषा  का  प्रयोग  करना  तथा  उच्च  सकता  में
 यदि  तो  किस  तिथि  से  ऐसा

 किया  जायेगा  ?
 हिन्दी  ate  देवनागरी  लिपि  के  लिये  प्रोत्साहन

 देना  ।  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  केसकर  )  :

 ate  रेडियो  भ्रनुज्ञप्ति  फीस  घटाने

 इस  समय  वहां  १४५०  प्रारम्भिक  १२  का  seq  विचाराधीन  है  |

 मिडिल  स्कूल  तथा  ४  हाई  स्कूल  हे  ।  अगले

 पांच  सालों  में  इनकी  संख्या  दुगुनी  कर  दी  चलचित्रों  का  प्रमाणीकरण

 जायेगी
 ८९४.  सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  सुचना

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये

 मंत्रणा  ats

 कि

 2eyy  में  चलचित्र  विवाचक

 C82.  श्री डी  ०  सी  ०  क्या  पुनर्वास  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  छोटे  ak  नमूने  के  चलचित्रों

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  at  सम्मिलित करते  हुये  कितने
 चलचित्र

 प्रमाणित
 क्या  विस्थापित  व्यक्ति

 जिन  चलचित्रों  की  परीक्षा  की
 तथा  पुनर्वास  )  afar,  १९५४  के  प्रवर्तन

 के  सम्बन्ध
 में

 हाल  ही  में  निर्मित  मंत्रणा  ate
 उनकी  लम्बाई  कुल  कितने

 कौर

 एक  चलचित्र  को  प्रमाणित  करने
 की  एक  बैठक  फरवरी  १९५५  में  हुई  कौर

 के  लिये  बोर्ड  कितना  औसत  समय  लेता  है  ?

 यदि  तो  वहां  क्या  क्या  विनिश्चय
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  डा

 ०
 :

 हुय े?
 RON  चलचित्र  ।

 पुनर्वास  उपमंत्री  (att  ज०  के०  भोंसले  )
 (१)  ३५  मिलीमीटर  प्राकार की

 ६२,२०,८६९  फीट
 जी  PENY  में  मंत्रणा

 बोर्डे की  सात  बैठकें  हुई ।
 (२)  १६  मिलीमीटर  आकार  की

 ५४७,९  ०८  फीट

 (3)  ८  मिलीमीटर  आकार  की  ६४१  फीट मंत्रणा  ats  ने  यह  सुझाव  दिया  हैं

 कि  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  सब  चलचित्रों  के  लिये  ate
 १९५४  के  प्रधान  बनाये  जाने  वाले  समय

 का  सही  मनु  मान  देना  कठिन  है  ।  चलचित्रों

 प्रारूप  नियमों
 में

 कुछ  परिवर्तन  किये  जायें  ak  की  जांच  प्रार्थनापत्र  की  तिथि के  अनुसार

 सरकार  उन  पर  विचार  कर  रही  है  ।  प्राथमिकता के  क्रम  में  की  जाती  हैं  ।
 यदि
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 प्रार्थनापत्र  सब  प्रकार  से  ठीक  तो
 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर

 पत्र  की  तिथि  के  अनुसार  प्राथमिकता  का  ध्यान  ८९७.  श्री  भक्त  दर्शन  :  gat

 रखते  हुये  एक  चलचित्र  की  जांच  पर  एक  से  आवास  और  संभरण  मंत्री  ४  ce of

 तीन  सप्ताह  तक  का  औसत  समय  लग  जाता  है  ।
 को  दिये  गये  तारांकित  set  संख्या  ६३५

 यह  औसत  समय  उन  मामलों  में  बढ़  सकता  है  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप

 जहां  चलचित्र  निर्माता  भ्रातृ  ५  करेंगे  कि  स्वतन्त्रता  के  पहले  दिल्ली में  किन

 करते  हें  अथवा  पुनरीक्षण  या  कपिल  के  द्वारा  किन  स्थानों  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्म  चारियों
 किंग  कार्यवाही  चलती है  |

 के  लिये  क्वाटर  थे  तब  से  उनके  लिये

 समाचार चित्र  प्रार्थनापत्र  के
 कहां  कहां  नये  क्वाटर  बनाये  गये  ?

 भेजने  के  दो  दिन  के  भीतर  ही  प्रमाणित  कर  आवास  और  संभरण  मंत्री

 दिये  जाते  हें  श्रावक  मामले  में  स्वरण  fag)  सभा  की  मेज  पर

 उसी  दिन  ही  चित्र  प्रमाणित  कर  दिया  जाता

 जिस  दिन  प्रार्थनापत्र भेजा  जाता  है  ।
 एक  विवरण रख  दिया  गया  है  ।  दिखाये

 परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  २२]

 विदेशों में  बन्दी  बनाये  गये  भारतीय

 प्रचार  सम्बन्धी  गवेषणा
 CRY  श्री  इब्राहीम :  व्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  ८९८.
 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या

 विदेशों  में  भारत  के  कितने  राष्ट्रीय  बन्दी  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 तथा  निरुद्धावस्था में  हैं  ?
 करेंगे  :

 बददिल-कार्य  मंत्री  के  सभा सचिव  १९५३  शौर  Peyv  में  प्रचार  के

 सादत  अली  भ्रपेक्षित  सुचना
 मामलों  पर  किस  प्रकार  को  आधारभूत

 गवेषणायें  हुई एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय

 पटल पर  रखी  जायेगी ।  इस  काम  में  कितने  व्यक्ति  लगे

 मारो दस  में  भारतीय  और

 ८९६-  श्री  इब्राहीम  :  कया  प्रधान  मंत्री  उससे  क्या  परिणाम  निकले  हैं ?

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  (Sto  केसकर )
 :

 से  (7).  गवेषणा  तथा  निर्देश
 मारीशस  में  इस  समय  लगभग

 कितने  भारतीय रह  रहे  प्राधघारभूत  गवेषणा  नहीं  करता  |

 इस  विभाग  के  कर्मचारी  इस  मंत्रालय  क
 भारतीयों  की  यह या  उस

 प्रचार  विभागों  के  प्रयोग  के  लिये  पथ-प्रदर्शन
 द्वीप  की  कुल  जनसंख्या  की  कितने  प्रतिशत

 कौर
 करने  तथा  मूल  सामग्री  देने  तथा  निर्देश

 सामग्री  तैयार  करने  के  काम  में  लगाये  जाते

 कितने  भारतीय  मारी दास  विधान

 मंडल  के  सदस्य  हैं  ?
 गंगानगर जिले  के  विस्थापित  हरिजन  परिवार

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  क  सभासचिव  ८९९. श्री  भीखा  भाई :  व्या  पुनर्वास

 सादत अली
 :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ६७  प्रतिशत  |  mae  सच  हे  कि  राजस्थान

 र४  ।  के  गंगानगर  जिल  के  दो  हजार  से  भी



 २९६९  लिखित  उत्तर  १९  अप्रैल  १९५५  लिखित  उत्तर  RRVo

 ू
 ऊपर  विस्थापित  हरिजन  परिवार  प्रभी  (६)  माल  के  डि  a  और

 तक  पंजीबद्ध  नहीं  हुये  और
 (७)  अतिरिक्त  श्रमिकों  का  होना  ।

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 as  तथा  टोकरियां

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे
 ०  के०  भोंसल े)  :

 ९०१.  श्री  बालकृष्णन  :  क्या  वाणिज्य
 जी  नहीं  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  करेंगे  fen

 कोयला
 (#)  क्या  यड़  सच  है  (hh  ताड़  को

 Roo,  श्री  के०  Ato  सोनीपत  :  क्या  पत्तियों  के  ब्य ७  तथा

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  भ्रमरी का  भेजा  जाता  और

 fr
 (a)  यदि  at,  तो  PAu SUK  में

 \  क्या  सरकार  के  नियंत्रण  में  कितने  मूल्य  की  ऐसी  चीजें  भेजो  गई  ?

 प्रति  टन  कोयलें  के  उत्पादन  की  लगत
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 प्रत्येक  खान  पर  भिन्न  और
 कानूनगो  )  (4)  श्र  निर्यात

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 व्यापार  सांख्यकी  में  ताड़  की  पत्तियों  के  बने

 ८
 थैले  तथा  टोकरियां  विशिष्ट  मद  के  रूप

 आवास  और  संभरण  मंत्रो
 में  नहीं  दिखाये  गये  हे  ।  माननीय  सदस्य

 स्वर्ण
 ।  जी  हां  ।

 द्वारा  भ्रपेक्षित  सुचना  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 प्रत्येक  खान  पर  उत्पादन  की

 लागत  होने  के  मुख्य  कारण ये  हैं  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 (१)  खनन  की  दशाओं  में  ९०३.  श्री  रनदमन  सिह  :  क्या  योजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय
 कोयले  at  क्रि तनी  गहरी  तह  तक

 पंच  वर्षीय  योजना  के  हस्तगत  विन्ध्य  प्रदेश
 खुदाई  का  काम  किया  जा  हे  तथा

 लीड  लिफ्ट  इत्यादि  की
 के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिये  जो

 नायें  बताई  जा  रही  ह  उनका  स्वरूप  क्या
 खनन  कायें  के  स्थान  से  कितनी  दूरी

 (२)  खुदाई  का  काम  जमीन  के

 meat  किया  जा  रहा  है  भ्रमणा  गड्डा  खोदकर  सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  (att

 और  खान  विकास  qatar  में  हैं  या  खत्मਂ  :  wafer  विवरण  सभा  की  मेज  पर

 होने  की  दशा  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११,

 (३)  कोयला  मशीन  द्वारा  उठाया  भ्र नू बंध  संख्या  २३]

 जाता  या  हाथों  द्वारा  और  मशीन  से  उड़ीसा  को  अनुदान

 कितनाਂ  काम  होता  Ro,  श्री  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य

 (४)  खान  कितनों  पुरानी  है--पुरानी  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खान  के  मुकाबले  में  नई  खान  से  कोयले  कि

 के  उत्पादन  की  लागत  कम  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  ८,५८५

 (५)  श्रनिद्चित  परिस्थितियों  जैसे  रुपये  के  उस  अनुदान  का  लाभ  उठाया

 हड़ताल  इत्यादि  के  कारण  काम  का  रुक  जो  कि  लोहारगिरी व  टीन  का  काम  करने



 VS?  लिखित  उत्तर  १९  अप्रेल  १९५५  लिखित  उत्तर  २९७२

 व
 धातु  जोड़ने  की  दूकान  की  स्थापना  के  लिये

 भारतीय  आप्रवासी  श्रमिक

 स्वीकृत  किया  गया  कौर  ९०७.  श्रीमती  पालचौधरो :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे यदि  तो  इस  दूकान  पर  वार्षिक

 कितना  तैयार  होता है  ?  कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  ae os  में  तथा

 :  प्रौर  राज्य  सरकार  जावा  में  विभिन्न  उद्योगों  द्वारा  कुल  कितने

 भारतीय व  \ACEM  आप्रवासी  श्रमिक  काम  में  लगाये ने  बताया  है  कि  वह  इस  अनुदान  का  उपयोग

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  करेगी  |  ग्रोवर

 उड़ीसा  को  अनुदान  उनकी  सेवा  की  सामान्य  ad

 ९०५,  को  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  क्या  हें  ?

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वैदेशिक-काय  मंत्री  के  सभा सचिव

 बुनने  श्र  रंगने  के  लिये  छः
 (att  सादत  चलो  शौर

 प्रदान  दलों  के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  सरकार
 कोई  नहीं  ।

 का  जो  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया  था  क्या
 थोबल  सामुदायिक  परियोजना

 वहू  इस  काल  में  पुरी  तरह  से  दे  दिया  गया

 ९०८.  श्री  रीडिंग  किलिंग  कसा

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 यदि  तो  राज्य  ने  इस  उद्योग

 की  दिशा  में  कितनी  प्रगति  की  है  ?  PEYG—UY  में  नोबल  साम- ्

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रो  alae  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कितना

 कानूनगो  )
 :  att  उड़ीसा  सरकार  काम

 को  ४  PEAY  को  अनुदान  स्वीकृत  vat  वर्ष  में  सरकार  ने  तर

 किया  गया  था  ।  way  परिणामों  का  स्थानीय  लोगों  नें  धन  तथा  श्रमिकों  के  रूप

 भ्रनुदान  लगाना  कठिन  हैं  ।  में  जितना  जितना  ग्रीन  उसके

 पूरे  गाली  भाषा  में  प्रसारण  तुलनात्मक  अकड़  क्या  कौर

 ९०६.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या
 इस  परियोजना  पर  चालू  विजय

 वर्ष  में  कितनी  धनराशि  aa  करने  का  विचार
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ‘ATOR
 i  id  |  पर

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  : क्या  सरकार  शझ्राकाश
 )  सभा

 पुतंगाली  भाषा  में  प्रसारण  चालू  करना  ह  ७३  है  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या

 चाहती  कौर

 यदि  तो  इसको  कब  चाल
 a किया  जायेगा  ?

 (१)  सरकारी  खर्चा  २३९ |  से सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 लाख  रुपय

 कौर  १६  @ Quy (२)  लोगों
 को

 अंशदान  ow

 १९५५  से  पुर्तगाली  भाषा  में  प्रसारण  प्रारम्भ  लाख  रुपये  TH

 कर  दिया  गया  ।  ५१९  लाख  रुपये  |
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 Te ॥  ॥  दिखती  ।  मालूम  ऐसा  पड़ता  है  कि  सरकार

 त  सन
 मांगती  तो  एक  रुपया  हैँ  परन्तु  वास्तव  में  वह

 मंग  लवा  2  x  चाहती  चार  आने  ही  हैं  ।  बाद
 में

 एक  रुपये  की  मांग  घटा  कर  आठ  आने कर  दी

 जाती  है  तथा  हमसे  संतोष  करने  के  लिये  कह
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 दिया  जाता  है  ।  इस  नीति  से  ठीक

 महोदय  पीठासीन  व्ययक  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  वर्ष  प्रति  वर्ष

 TRA
 ऐसी  ही  बात  होती  आ  रही  है  ।  यह  बात

 रेलवे  मंत्रालय  में  भी  इस  साल  हुई  थी  ।

 यदि  स्थिति  का  उचित  अध्ययन  कर  ठीक  प्रकार
 ee

 से  वस्तुओं  पर  कर  लगाने  की  प्रस्थापनायें

 9१.४२  म०  पृ०
 बनाई  जायें  तो  देश  में  तथा  संसद्  में  इनके

 वित्त  विधेयक  कारण  चिन्ता  न  हो  |

 याचिका  का  उपस्थापन  कर  निर्धारण  के  पहले  सरकार  को  देश

 सरदार  हुक  fag  )
 की  प्रशासनिक रचना  की  ओर  ध्यान  देना

 चाहिये  और  उसमें  मितव्ययता  करनी में  वित्त  १९५५  के  दारे  में  पांच

 याचिका  देने  वालों  द्वारा  हस्ताक्षर  की  गई  चाहिये  ।  उन्हें  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  को

 देखना  चाहिये  तथा  व्यय  घटाने  के  लिये एक  याचिका  उपस्थित  करता  हूं  ।

 waar  प्रयत्न  करने  चाहिये  ।  नवीनतम

 fad  विधेयक  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  में  विभिन्न  मंत्रालयों

 अब  वित्त  विधेयक  के  अपव्यय  के  सम्बन्ध  में  तथा  अन्य  विषयों अध्यक्ष  महोदय

 १९५५  पर  और  आगे  चर्चा  आरम्भ  होगी  ।  के  सम्बन्ध में  कई  बातें  दी  गई  हैं  जिन  पर

 वित्त  मंत्रालय  को  ध्यान  देना  चाहिये  | श्री  waar  :  जिस

 तत्परता से  वित्त  मंत्री  वित्त  विधेयक की
 लोक-लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  का  भी

 कर  प्रस्थापनाओं को  घटाने  के  लिये  तैयार  सरकार  को  लाभ  उठाना  चाहिये  तथा  व्यय

 हो  गये  हैं  उसकी में  प्रशंसा करता  हूं  ।
 पर  नियंत्रण  रखना  चाहये  ।

 वित्त  विधेयक  में  उन्होंने  १७.७  करोड़  वित्त  मंत्री  ने  एक  नया  खंड  ३०  भी

 रुपये  करों  द्वारा  प्राप्त  आय  के  रूप  में  चाहे  थे  ।  रखा है  उससे  उन  लोगों  की  राशि  वापस

 कल  उन्होंने  अपने  भाषण  में  उसे  पचास  नहीं  दी  जायेगी  जिनसे  वह  वसूल  कर  ली  गई

 इत  घटा  कर  L.C  करोड़  कर  दिया  i  यदि  है  ।  यह  बुरी  बात  होगी  यदि  उन  व्यक्तियों

 स्थिति  का  शुद्ध  अध्ययन  किया  गया  होता  तो  को  इस  कमी  का  लाभ  नहीं  मिलेगा  जो  कर

 आरम्भ  में  वह  इतनी  निराशा  जनक  नहीं  दे  चुके  हें  तथा वे  लोग  ही  इससे  लाभ  उठायेंगे
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 रामचन्द्र  रेड्डी

 जिन्होंने कर  को  टाला  है  ।  इस  विषय में  बहुत  सा  नमक  इकट्ठा  हो  गया  है  फिर

 विस्तार  से  विचार  करने  की  आवश्यकता
 भी  बिना  अनुज्ञप्ति  के  नमक  बनाने  दिया  जाता

 सभा  द्वारा  इसे  स्वीकार करने  पर  आग्रह  है  |  यह  नमक  घटिया  किस्म  का  होता  हैं

 न  किया  जाये  ।  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  स्तर  का  नहीं

 होता
 ।

 विना  अनुज्ञप्ति  के  नमक  नाने  देने

 कर  की  दरों  की  जो  अन्तिम  घोषणा  का  तात्पर्य  यह  हुआ  कि  सरकार  घटिया  किस्म

 की  गई  ह  वह  संतोषजनक  नहीं  है  ।  एक  ओर  के  नमक  को  प्रोत्साहन दे  रही  इस  विषय

 उत्पादन के  लक्ष्य  निर्धारित  जा  रहे  हें  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  हें  |  यदि

 और  दूसरी  ओर  क्रय  उपभोग  पर  आप  चाहते हें  कि  अच्छी  किस्म का  नमक  ने

 निबन्ध  लगाये  जा  रहे  हें  ।  इससे  उत्पादन  तो  बिता  अनुज्ञप्ति  के  नमक  card  को  बंद

 के  क्षेत्र  में  बेकारी  बढ़ेगी  सामूहिक  तथा  राष्ट्रीय  कर  देना  तथा  अच्छा  नमक  नाने

 विस्तार  सेवा  योजनाओं  में  अत्यधिक  अपव्यय  वालों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  निर्यात

 के  लिये  अच्छा  नमक  वालों  को  भी हो  रहा  इसे  दूर  करना  चाहिये  ।  योजना

 आयोग  को  अलग  इकाई  बने  रहने  देने  में  कोई  आधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 लाभ  नहीं  है  ।  उसे  सरकार  के  विभागों  में

 मिला  देना  चाहिये  |  ऐसा  करने से  कुछ
 एक  और  तत  में  कहना  चाहूंगा--विदेशों

 बचत  हो  जायगी  ।  आशा  हे  कि  इस  विषय
 के  साथ  हमारे  जो  सौदे  हुये  हें  तथा  उन्हें जो

 ऋण  चुकाना  है  उसके  सम्बन्ध  में  बड़ी  असंतोष
 पर  गम्भीरता पृ वंक  विचार किया  जाये

 जनक  रीति  से  कार्य  हुआ  है  ।  भारत का  बर्मा

 इस  वर्ष  चर्चा  के  दौरान  में  कर  जांच  आयोग
 पर  करोड़ों  रुपयों का  ऋण  था  ।  वह  ऋण

 के  प्रतिवेदन की  शरण  ली  गई  है  ।  मेरे  विचार
 बर्मा  के  खरा  चावलों  के  रूप  में  भारत  को

 में  तब  तक  उसका  उल्लेख  करना  ठीक  न  था
 चुकाया जा  रहा  और  स्थिति यह  है  कि

 जब  तक  कि  सरकार  उसके  तात्पर्यों  को  समझ
 हमारे  यहां  ही  चावलों का  अत्यधिक  उत्पादन

 न  लेती  तथा  सभा  को  उस  पर  अपनो  राय
 हुआ  है  ।  यह  ऋण  और  अधिक  अवधि  के  लिये

 व्यक्त  करने  का  अवसर  न  दिया  क्योंकि
 जारी  रखा  जा  सकता  था  तथा  किस्तों  में

 यह  बताना  कठिन  है  कि  सरकार  ने  आयोग  के
 चुकाया  जा  सकता  था  ।  इसके  कारण  करोड़ों

 सुझावों को  कहां  तक  माना है  ।  रुपयों  का  घाटा  होगा  ।  चावल  के  रूप

 १९४४-४५  तक  नमक  पर  शुल्क  लगता  में  ऋण  चुकाने  के  सम्बन्ध
 में

 ata  जो

 था  ।  तब  से  न  ag  फिर  से  लगाया  गया  है  हुआ  हूँ  वह  असंतोषजनक  च्

 न  उसे  छोड़ा  ही  गया  हर  साल  यह
 वर्तमान  आय-व्यस्क  में  पाकिस्तान  को

 =  हा  जाता  है  fe  va  पर  विचार
 दिये  गये  ऋण  को  वापस  लेने  के  बारे  में  कुछ

 स्थगित  किया  जाये  ।  यदि  राजनैतिक

 नहीं  ताया  गया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसके
 नहीं का  त्याग  कर  फिर  से  आरम्भ  कर  दिया

 लिय  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  कि  वह  ऋण

 जाता  तो  घाटा  पूरा  हो  जाता  अथवा  इस
 एक  साथ  पूरा  नहीं  कम-से-कम  वार्षिक

 दूसरे कर  न॑  बढ़ाने  पड़ते
 |

 आधिक  स्थिति
 किस्तों  में  हमें  वापस  दिया  जाये  ॥

 को  देखते  राजनीतिक  भावनाओं  कीपरवाह

 किये  बिना  इस  कर  को  फिर  से  आरम्भ  कर  में  फिर  से  सरकार  को  बताना  चाहता हूं

 देना  चाहिये  ।  आजकल  नमक  में  मंदी  आ  गई  कि  कृषि-उत्पाद  को  निर्यात  करने  की  नीति  पर
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 पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इन  वस्तुओं  द्रवों  की  सुचना  मिली  वास्तव  में  इस  प्रकार

 का  मूल्य गिर  रहा  मूल्य  गिरने से  की  ये  घटनायें  बड़े  दुर्भाग्य  की
 त

 है
 और

 तथा  उनका  उत्पादन  भी  कम  हो  जायेगा  ।
 कोई  भी  देश  हितैषी  इन  घटनाओं  को  पसन्द

 मूल्य  न  गिरने  देने  के  लिये  यह  आवश्यक है  नहीं  करेगा  ।  भारत  की  अखंडता  नाने के

 कि  उनक  निर्यात  किया  जायें  ।  अभाग्यवश
 लिये  हमें  प्रान्तीयता  तथा  जाति  भावना  से

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  और  वाणिज्य तथा  छुटकारा  पाना  होगा  और  इस  भावना  से  चने

 उद्योग  मंत्रालय  में  समन्वय की  कमी  दिखती
 के  लिये  रास्ता  ढूंढना  होगा

 ।

 हे  इन  दोनों  मंत्रालयों  को  मिला  कर  ऐसी

 नीति  अपनानी  चाहिये  जो  ta  और  ग्रामों

 महोदय  पीठासीन

 एक  दूसरे  की  भावनाओं के  प्रति  पारस्परिक

 के  उत्पादकों के  हित  में  हो  ।  शहरी  क्षेत्रों  की

 समस्याओं पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  हैं  ।
 सम्मान  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  सहायता  करेगा  ।

 धुबरी  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  मुझे  इस  बात  का

 सरकार  को  चाहिये  fs  ग्रामों  की  उपेक्षा  न
 आश्चर्य  है  कि  बंगाल  जिसने  राज्य  पुनर्गठन

 करे  तथा  मूल्य  के  प्रशन  पर  शीघ्रता  तथा

 सावधानी  से  विचार  कर  ग्रामों  में  बेकारी  न
 आयोग  के  समक्ष  आसाम  सरकार  तथा  वहां  की

 जनता  पर  गम्भीर  दोषारोपण  करते  हुये
 बढ़ने दे  ।

 एक  ज्ञापन  दिया  था  और  उसका  प्रचार  किया

 श्री  विमला  प्रसाद  जनता  को  भड़काने  की  जिम्मेदारी से

 अध्यक्ष  महोदय ,  में  सकता है  वे  समाचार  पत्र भी  जिन्होंने

 कुछ  सामान्य  शर्तें  ही  कहूंगा  आसाम  विरोधी  प्रचार  किया है  इस  सम्बन्ध

 हम  पर्याप्त प्रगति  कर  रहे  हें  ।  fara
 में  अपनी  जिम्मेदारी  से  «च  सकते  हें  ।  में

 चाहता  हूं  5५  शांति रहे  इसलिये  इस  सम्बन्ध को  हमने  बता  दिया  है  कि  हम  शांति  के  प्रेमी

 देश  में  हमने  स्पष्ट  कर  दिया  कि  हम  में  विस्तृत  रूप  से  में  कुछ  नहीं  कहूंगा
 ।
 में

 देव  में  समाजवादी  ढंग  का  ढांचा  स्थापित  करना  केवल  आशा  करता  हूं  कि  उपयुक्त  स्थिति

 चाहते हें  ।  वस्त्र  के  उत्पादन  तथा  उत्पन्न  करने  में  सभी  सहयोग देंगे  ।  और

 कृषि  और  उद्योग  में  भी  हम  प्रगति  कर  रहे  आशा  हैं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार की  कोई

 दुर्घटना  भारत  में  कहीं  नहीं  होगी
 ।

 हमारी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  समाप्ति

 पर  है  और  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  आरंभ  भारत  में  व्यक्तियों  के  मिल  जुल  कर  रहने

 करने  वाले  किन्तु  इतने  पर  ही  हमें  संतोष  के  लिये  यह  आवश्यक  हैं  कि  एक  योजना  बनाई

 नहीं  करना  है  क्योंकि  हमारा  लक्ष्य  तो  अभी  जाय  और  उसके  लिये  में  समझता  हं  कि

 बहुत दूर  आज  भी  हमारे  देश  में  भिखारी
 जातीय  तथा  seaside  विवाह  किये  जाय॑  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  राज्यों  को  चाहियें भीख  मांगते  दिखाई  पड़ते  यह  डे  दुःख  को

 '
 तत  हैं  ।  बेकारी  की  समस्या  भी  ज्यों  की  कि  वे  अन्तर्प्रान्तीय  तथा  अन्तर्जातीय  विवाहों

 त्यों  arg  हमारी  योजना  की  सफलता  तो
 को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  अपनायें  कांग्रेंस

 के  अखाडो  संकल्पों  को  क्रियान्वित  करने  के इस  त  पर  निरभर  है  कि  ये  सामाजिक  तथा

 आर्थिक  बुराइयां  किस  हद  तक  दूर  होती  हैं  ।  सम्बन्ध  में  ठोस  कार्यवाही  करने  के  लिये  भी

 हमें  सोचना  चाहिये  । अभी  बहुत  सी  कठिनाइयों  यर  विजय  प्राप्त

 करनी  जिसके  सरकार  तथा
 जनता

 समाज  का  समाजवादी  ढांचा  बनाने

 |  के  लिपे  अधिक  आय  ओर  कम  आय  वले  वर्गों को  aga  से  प्रयत्न  करने  आवश्यक  हों

 आसाम  के  एक  जिले  से  बंगाली  विरोधी  के  अन्तर  को  हमें  कम  करना  है  ।  जहां  तक
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 विमला  प्रसाद

 नौकरियों  की  era  है  चाहे  वे  सरकारी  हों  और  इस  क्षेत्र  में  रेलों  की  संख्या  नहीं

 अथवा  गैर-सरकारी में  तो  यह  कहुंगा  कि  बढ़ाई  जाती  तो  में  कह  सकता  हूं  कि  उत्तर

 इसके  लिये  भविष्य  में  एक  वेतन  आयोग  की  पूर्वी  क्षेत्र  अविकसित ही  रहेगा  ।  परिवहन

 स्थापना  की  जाय  जो  इस  मामले  की  जांच  करे  सुविधाओं  की  अपर्याप्तता के  कारण  ही

 और  अपनी  सिफारिश  भेजे  ।  जहां  तक  कि  आसाम  तेल  कम्पनी  पुरी  क्षमता  में  काम  नहीं

 जनमत  की  वात  है  मेरा  विचार  हे  कि  वेतन  के  कर  पा  रही  है  ।  अभी  वहां  एक  ऐसे  क्षेत्र  का

 अन्तर  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में
 जो

 पता  चला  है  जहां  हुए  सा  तेल  मिल  सकता

 रिश  की  जायेंगी  उनको  क्रियान्वित  करने  में  है  किन्तु  परिवहन  के  उपयुक्त  साधनों
 की

 कमी

 जनमत  कम  से  कम  विरोध  करेगा
 |

 के  कारण  उसका  काम  भी  शुरू  नहीं  किया
 जा

 सरकता |  इसलिये  माननीय  रेल  मंत्री  से  में
 जहां  तक  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  बात

 निवेदन  करता  हुं  कि  उत्तर  पूर्व  में  रेलों के
 धन  और  आय  को  करने  वाली

 सुधार  और  विकास  के  लियें  कुछ  कार्य  करें
 ।

 करारोपण  नीति  के  अनुकरण  के

 में  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  से  निवेदन
 में  तो  यह  सुझाव  दूंगा  कि  एक  राष्ट्रीय-न्यास

 की  स्थापना  की  जाये  और  जिनके  पास  अधिक
 करूंगा कि  वह  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  का  स्वयं  दौरा

 धन  तथा  आय  है  उनसे  कहा  जाय  कि  वे  इस  करें  और  उन  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  के

 लिये  सरकार  और  जनता  की  सहायता  करें  ।
 न्यास  को  अंशदान दें  ।  में  समझता हूं  कि  ऐसा

 करना  जनमत  को  भी  अपने  पक्ष  में  करेगा  उनके  ज्ञान  और  अनुभव  से  सरकार तथा  उस

 क्षेत्र के  लोगों  लाभ  होगा  आसाम

 की  खतरनाक  नदियों  पर  नियंत्रण  करने  में ८  जायेगा  |  आशा  है  कि  सरकार  इस  प्रस्ताव

 पर  विचार  करेगी  ।  भारत  सरकार  ने  जिस  तत्परता  से  काम  लिपा

 वह  वास्तव  में  प्रशंसनीय है  ।
 जनता  में  संतोष  की  भावना  ही  देश  की

 सभ  से  बड़ी  धरोहर  हैं  ।  आज  देश  के  बहुत  राष्ट्रपति  के  आदेश  में  अनुसूचित  आदिम

 से  भागों  में  महत्वपूर्ण  सफलता  के  अभाव  में
 जातियों  के

 निर्धारण  में  जो  असमानता है

 निराशा  छाई हुई  सरकार से  निवेदन
 उसकी  ओर  में  ध्यान

 कि  समूचे  देश  केਂ  हित  की  दृष्टि से  ae  उन  इस  आदेश  के  अनुसार  किसी  पर्वतीय  स्थान  का

 क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान  दे  ।  अ्रनुसूचित  आदिवासी  मैदान  में  जाकर

 बस  जाता  है  तो  उसे  अनुसूचित

 देश  के  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  अविकसित  जाति  के  विशेषाधिकार  नहीं  मिलते  |

 रहने  का  दायित्व  वहां  के  अनुपयुक्त  यह  तो  गलत  सिद्धान्त  क्यों  इन

 गमन  के  साधनों पर  हैं  ।  ब्रह्मपुत्र  नदी के  लोगों  की  ओर  तो  विशेष  ध्या  fear

 उत्तरी  किनारे  पर  तेजपुर  से  लेकर  लखीमपुर  जाना  चाहिये  |  अग्रतः  इस  WAAR  को

 तक  कोई  भी  रेल-लाइन नहीं  है  ।  रेलों की
 दूर  |  या  जाना  चाहिये  ।

 कमी  के  कारण  गारो  पहाड़ियों  के  खनिज

 कल  की  चर्चा  में  मेरे  श्रादरणोय  सदस्य
 संसाधन अछूते  पड़े  मनीपुर तथा  त्रिपुरा

 राज्य  में  बिल्कुल  भी  रेलें  नहीं  है
 ।  तक  पंडित  ठाक्रदास  भार्गव  ने  श्रीराम  में

 कि  आसाम  रेल  सम्पर्क  में  काफी  सुधार  नहीं
 शरणार्थी  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  कूछ  उल्लेख

 हो  इसकी  क्षमता  कई  गनी  नहीं  हो  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  पुनर्वास
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 मंत्री  का  कथन  उन्हें  बतान  चाहूंगा  !  रचना  करते  समय  करावान  जांच  आयोग

 पहले  तो  करार  की  पुनर्वास  के  प्रतिवेदन  कौर  कांग्रेस  के  तरावड़ी  सम्मेलन

 व्यवस्था  भारत  सर पर  के  अ्रधिकार  में  पारित  हुए  समाजवादी  ढंग  के  समाज  से

 में  freq  बाद  को  वह  राज्य  सम्बन्ध  रखने  वाले  संकल्प  को  ०१५  सम्मुख

 विषय  हो  गया  जिससे  शरत  रखना  चाहिए  ।  हमारी  सभी  वित्तीय

 नाएं  इन्हीं  दो  बातों  पर  आघारित  होनी  चाहिएं  । प्रा  खड़ी  हुई  मेंने  असाम  जाकर

 कहां  की  राज्य  सर  पर  से  यह  व्यवस्था

 अपने  हाथों  में  ले  लेने  के  लिये  कहा
 हमने  संवैधानिक  संशोधन  )

 जिसके  परिणामस्वरूप  स्थिति  में  फी
 विधेयक  पारित  कर  दिया  है  ।  जिसके  अनुसार

 प्रतिकर  बाजार  के  दर  के  प्रसाद  नहीं  दिया
 सुधार  हो  गया है  ।

 कौर  वास्तव  में,पुरा  प्रतिकर  दिया  भी

 ग्रस्त में  में  क्ति  मंत्री  को  बधाई  नहीं  जा  सकता  |  इसी  प्रकार  से  इम्पीरियल

 bas feq  बिना  नहीं  रह  सकता  जिन्होंने  बैंक  का  भी  राष्ट्रीयकरण किया  जा  रहा  है  ।

 मुद्रा  स्फीति  को  स्थिति  पर  बड़ी  दृढ़ता  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  बीमा  कम्पनियों
 का

 से  विजय  प्राप्त  की  ।  समाजवादी  ढांचे  भी  राष्ट्रीयकरण कर

 की  स्थापना  करने  में  दृढ़ता की
 राय-करों  उत्पादन  शुल्कों  को

 अवश्य  कता  पड़ेगी  ।  मुझे  पूर्ण  war  है  कि

 अपने  उद्देश्य  की  पूति  में  पूर्ण  सफल  इकट्ठा  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 है  कि  कर  इकट्ठा  करने  वाले  व्यक्ति  स्वयं
 होंग े।

 दयानतदार  हों  ।  इसके  अतिरिक्त  लेखा-परीक्षा

 श्री  बासप्पा
 :

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  प्रतिवेदन  से  चलता  है  कि  खों  में  भी

 है  कि  हमारे  देश  की  अरे-व्यवस्था हमारे  वित्त  कमी  हो  सकती  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया

 मंत्री  महोदय  के  हाथ  में  पूर्णरूपेण  सुरक्षित है  ।  गया  हैं  ।  खर्चों  पर  पूरा-पूरा  नियंत्रण

 हमने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय घरेलू  मामलों  में  महान  होना  चाहिए  ।

 सफलताएं  प्राप्त
 की

 हें
 ।  तथापि हमें  यह  नहीं

 भूल  जाना  चाहिए  कि  ग्रामीण  जनता  की  स्थिति  सामुदायिक  परियोजनाओं  में  हम  देखते

 सुधारने  के  लिए  हमें  ail  महान  काय  करने  हें  कि  स्थापनाश्रों पर  ही  इतना  अधिक  धन

 खर्चे  हो  जाता  हे  जितना  कि  वास्तव  में  परियोजना
 दोष  हें  ।  ग्रामीणों  को  पर्याप्त  खाद्य  सामग्री

 प्राप्त  नहीं  उनके  पास  पहनने  को  कपड़े  योजना पर  भी  न  हीं  होता  |  हमें  वास्तविक

 नहीं  उनका  स्वास्थ्य  संतोषजनक  नहीं हैं  ।  योजना  के  विकास  पर  झ्रधघिक  बल  देना  चाहिए

 ग्राम-व्ययन  की  रचना  करते  समय  fad  a  fe  cay at  बातों पर  ।

 मंत्री  महोदय  को  ग्रामीण  जनता  के  कल्याण  की

 कौर  विद्वेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  |
 सामुदायिक  परियोजनाओं में  काम  करने

 वाले  विभिन्न  पदाधिकारियों में  पारस्परिक

 इन  वित्तीय  प्रस्थापनाश्रों में  कुछ  एक  समन्वय  का  है  |  बिना  समन्वय  कौर

 रियायतें  दी  गयी  हें  ।  परन्तु  देखना  यह  है  कि  सहयोग  के  किसी  भी  कार्य  में  सफलता  नहीं  मिल

 ये  रियायतें  किस  को  दी  गयी  हें  ।  ५  ये  सकती  |  इसके  ग्र ति रिक्त इस  काय  में  प्रतीक्षित

 सभी  रियायतें  धनवानों  को  दी  हैं  न  कि  निधियों  व्यक्तियों  की  भी  कमी  है  |  इस  कार्य  के

 जिन्हें  कि  राज  इनकी  अत्यधिक

 चाहिए  | ब ता  है  ।  वित्त  मंत्री  मद्दोदय  को  प्राय-व्ययन  की
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 बेकारी  के  संबंध  में  स्थिति  अ्रत्यन्त  गंभीर  र
 मैसूर  राज्य

 को
 विद्युत  संभरित  करने  के

 है  ite  इसके  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  ने
 जो

 भी

 पड़ेंगी
 |

 उनसे
 औद्योगिक

 विकास  में

 है
 ।

 राज  देश  में  बेकारी  की  समस्या  एक  प्रख्यात  भी  बड़ी
 सहायता

 मिलेगी  ।

 है
 ।

 जहां  तक  कुटीर  उद्योग  का  यह  अत्यन्त  हर्ष  की  बात  है  कि  पंचवर्षीय
 rq  यह  न्र्त्य नत  हो  की  बात  हैं  कि  इसके

 में  हमें  सफलता  प्राप्त  हुई  परन्तु
 विषय  में  प्रयत्न  किए  गए  हैं  श्र  कुछ  सीमा  तक

 बेकारी  दूर  भी  की  गयी  हैं  ।  तथापि  सरकार  al

 नथ  में  भ्र भी  हमें  a  श्रमिक

 प्रयत्न  करने  की
 आवश्यकता

 है  ।  हमें का
 यह

 सर्वप्रथम  eto
 है  कि  वह  इस

 भयानक
 क़षि  कौर  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 को  पूर्ण
 [  दूर  करने  का  प्रयत्न  करे  |

 जहां  तक  कृषि  संबंधी  भावों  के  गिर  जान  थ्रो  रत ०  ato  चौधरी  यह  वित्त

 का  संबंध  है  इसके  बारे  में  सरकार  ने  बहुत  कुछ  विधेयक देश  की  साधारण  जनता  पर  ही

 किया  है  ।  इम्पीरियल  de  का  राष्ट्रीयकरण  श्रमिक  बोझ  डालता  है  ।
 यह  कराधान  जांच

 आयोग  से  दो  वर्ष  पूर्वे  नियुक्त  किया  गया

 की  रक्षा  करने  के  लिए  way  भी  कई  था  जब
 कि

 हमारी  सरकार  ने  समाजवादी

 ढंग  के  सेमाज  के  विषय  में  निर्णय  नहीं  किया  था  ।

 नहीं  मंगाना  तभी  भाव  गिरने  बंद  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  उस  आयोग  में

 होंग े।  निवेदन
 को  इस  समय  देश  पर  क्यों  लादा  जा

 रहा है  ।

 सरकार  साधारण  कागज  पर  कर  लगाना

 परन्तु हम  उनसे  पूरा  लाभ  नहीं  उठा  रहे
 चाहती  जहां  तक  समाचार  पत्रों  के

 कागज
 क्योंकि  उन  विदेशी  कम्पनियों  से  जो  करार

 किए
 हुए

 हैं  उनके  अनुसार तो  हम  कोई  लाभ

 का  सम्बन्ध  उसे  इस  कर  से  मुक्त  कर  दिया

 गया है  ।  परन्तु  प्राथमिक  पुस्तकों  के  कागज  को
 नहीं  सकते  ।  उन  प्राचीन  करारों

 इस  कर  से  मुक्त  नहीं  किया  गया  है
 ।

 इससे
 का  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसी  कार्य  के  लिये  वित्त  मंत्री  से  मिलने  के  लिए

 वे  पुस्तकें  महंगी  बिकेंगी  कौर  इसका  शिक्षा
 की

 पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  प्राथमिक

 हमारे  मुख्य  मंत्री  यहां  रहे  हैं  ।

 पुस्तकों  के  कागज  को  भी  कर  से  मुक्त  किया

 जाये  ।

 बंगलौर  में  एक  डेरी  गवेषणा

 संस्था
 है

 जो  कि  वहां  पर  बहुत  समय  से  चल  रही  है
 ।

 जहां  तक  कपड़े  का  सम्बन्ध  हम  यह

 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  किस  कारण  से  सरकार
 चाहते  हैं  कि  घटिया  ate  मध्यम  श्रेणी  के  कपड़े

 उसे  वहां  से
 स्थानान्तरित

 कर  रही  है  |  इससे  पर  कर  नहीं  लगाना  चाहिए  ।

 तो  दक्षिण  के  लोगों  के  दिलों  पर  एक  धक्का

 ग्रामीण  उधार  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना सा  लगेगा  ।  में  यह  करता  हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  उस  संस्था  को  वहीं  पर  रहने  देगी
 गाहता  हूं  कि  यद्यपि  पंचवर्षीय  योजना

 में  इस

 ताकि  दक्षिण  के  लोग  डेरी  के  संबंध  में

 गये
 काय के  लिए  करोड़ों रुपये  रखे  गए

 तथापि

 करके  जिससे  पूरा  लाभ  उठा  सकें
 |
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 केवल  इस  भ्रान्ति  वर्ष  में  थोड़ा  सा  कार्य  किया  प्राथमिक  शिक्षा  की  कौर  कोई  ध्यान  नहीं

 जा  रहा  हे  ।  क़षि  संबंधी  श्रमजीवियों के  दिया जा  रहा  है  ।

 वारो ंके  १८०  लाख  व्यक्ति  तथा  करने  निर्धन

 कृषक  बेचारे  झ्र मानवीय  दशा  में  रखना

 दिल्ली  केन्द्रीय

 प्रशासन  में  के  चपरासियों  को  गत  दो  मास

 निर्वाह  कर  रहे  हें  ।  पंचवर्षीय  योजना  में  झ्र भी

 तक
 जो

 भी
 सफलता  प्राप्त  हुई  हे  उसका  निधन

 से  वेतन  नहीं  मिला  है  ate  इसਂ  are  क्लर्को

 को  भी  नहीं  मिला  ।  न  तो  उप-कुलपति  प्रौढ़

 व्यक्तियों
 पर

 कुछ  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है
 ।

 नही  मंत्रालय  उनके  लिये  कुछ  करने  को

 उनकी  राय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
 तैयार  हैं  ।  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना

 गत  तीन  चार  वर्षों  से  यद्यपि  शुष्क  क्षेत्रों  चाहिये  ।

 को  हर  प्रकार  की  सहायता  देने  का  प्रयत्न  किया
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  कालिज  की

 गया  ह  तथापि  यह  सहायता  पर्याप्त  नहीं  है
 |

 श्रावव्यकता  दिन-प्रति-दिन  बढ़  रही  है  ।  ईश्वर

 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  ऐसे  क्षेत्रों  के  ग्रामीण
 चन्द्र  विद्यासागर  की  याद  में  वहां  जो  एक  कालिज

 व्यक्तियों  में  बेकारी  को  दूर  करने  का  अत्यघिक  था  वह  भी  मान्यता  न  मिलने  के  कारण  बन्द
 प्रयत्न  करे  ।

 हो  चुका है  ।

 बेकारी  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री

 ने  ब०५  एक  भाषण  में  कहा  था  कि  बेकारों

 कान्साबाटी-शिलाबाटी  योजना  की

 द्वितीय-पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर
 की  संख्या  १९४३  में  ५,२२,०००

 लेना  चाहिये  क्योंकि  इससे  इन  जिलों  के  लोगों
 थी  कौर  LEXY  में  ५,८१,०००  हो

 को  बड़ा  लाभ  होगा  ।  उत्पादन  बढ़  जायेगा
 गयी  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  इसਂ  समस्या  को

 श्र  कुछ  ग्रामीण  उद्योग  भी  चलायें  जा  सकेंगे
 |

 हल  करना  चाहती  है  तो  उसे  इसके  सम्बन्ध  में

 आंकड़े  इकट्ठे  करने  चाहिएं  कौर  इस  काम  में
 वहां  जो  उद्योग  हें  उनकी  हालत  इतनी  अच्छी

 नहीं  ।  सरकार  को  उनकी  सहायता  करनी
 वह  बोर्डों  प्रौढ़  अन्य  प्रकार  के

 चाहिये  कौर  विशेषकर  हथकरघा  उद्योग  के

 अभिकरणों की  सहायता  प्राप्त  कर  सकती  हैं  लिये  सस्ते  दाम  पर  कच्चे  पदार्थों  कौर  धागे

 और  इस  प्रकार  से  आंकड़े  एकत्रित  करके  सरकार
 की  व्यवस्था करनी  चाहिये  ।

 इस  बेकारी  की  समस्या  को  हल
 कर

 सकती  है
 ।

 असाम  में  कुछ  झगड़े  चल  रहे  हें  ।

 दिक्षा  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  एक  सम्मेलन
 बंगाल  में  यहां  की  कांग्रेंस  सरकारें  काम  कर

 में  शिक्षा  सचिव  ने  कहा  हे  कि  भारत  में  भ्र निवार्य
 रही  हें  तो  क्या  कारण  हैं  कि  यह  झगड़े  बन्द  नहीं

 दिक्षा  की  कोई  भ्रावइ्यकता नहीं  |  यह  एक

 गंभीर  मामला  है  क्योंकि  यह  संविधान  के  अ्रनुछेद
 होते  ?  सरकार  को  इन्हें  रोकने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिये  ।
 Sy  के  उपबंधों के  विरुद्ध  ह  |  हम  तो  बड़ी  देर

 से  इस  बात  की  मांग  कर  रहे  हैं  कि  एक  प्राथमिक  कराघान जांच  wa  के  प्रतिवेदन के

 दिक्षा  आयोग  भी  नियुक्त  जाए जो  अनुसार  राज्य  झ्र  केन्द्र  देश  के  धिक  विकास

 कि  प्राथमिक  स्कूल  अध्यापकों  की  अवस्था  पर  ३  ४  पाई  समाज  सेवा  पर  ३

 और  उनके  वेतन  इरादी  के  सम्बन्ध  में  खोज  खाने  प्रति  रुपया  खर्चे  कर  रहे  हें  और  विकास

 करे  ।  एक  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  झ्रायोग
 के  अतिरिक्त व्यय  एक  रुपये  में  ९

 आने  ६  पाई

 भी  बन  गया हे  और  माध्यमिक  दिक्षा  आयोग  देश  के  विकास के  लिये  इस  पर्याप्त  धन  का

 भी  बन  गया  परन्तु  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  नियोजन  नहीं  कर  यदि  हम  देश  के  विकास
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 एन०  बी०

 की  गति  को  तीब्र  करना  चाहते  हें  तो  हमें  प्रगति  तथा  विभाजन  से  खराब  हो  चुकी  asa

 योजना  इस  प्रकार  की  बनानी  चाहिए  कि  शरीक  स्थिति  को  सुधारने  में  लगाया  हुआ  था  |  अरब  इन

 मात्रा  में  विनियोजन  किया  जा  सके  ।  सुना  है  सब  को  देश  की  सामाजिक  विकास  योजनायें

 कि  समाजवादी  व्यवस्था  की  जानी  तो  क्या  में  लगाया  जा  सकेगा  ।  चाहे  सरकारने  यह  स्वप्न

 कारण  है  कि  प्राय  से  होने  वाले  लाभ  की  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  उसकी  नीति  गैर-सरकारी

 तम  सीमा  निश्चित  नहीं  की  लाखों  लोग  उद्योगों को  उत्साहित  करने  की  है  जोकि  देश

 कमी  वाले  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लाखों  कृषि  के  उद्योगीकरण  में  महत्वपूर्ण  कार्य  करेंगे  पर

 मेरा  कहना  हैं  कि  सभा  के  सामने  जो  वित्तीय

 के  fat  निवासस्थान की  व्यवस्था  नहीं  की  प्रस्ताव  हें  उनके  कारण  गैर-सरकारी उद्योगों

 जाती  |  मध्यम  वर्ग  के  कई  लोग  बेकार  फिर  का  वित्त  बढ़ाने  का  साम्य  कम  हो  जायेगा

 WE  |  सरकार  इनकी  ध्यान  नहीं  देती  ।  भ्र  उसका  उद्योग  के  विकास  पर  बड़ा  प्रभाव

 यदि  हम  देश  का  विकास  चाहते  हें  तो
 पड़ेगा  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  कई  बार  घोषणा  की  हे  कि पीड़ित  लोगों  की  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  ऐसा  करने  के  लिये  उन्हें  भ्र पना
 गेर-सरकारी  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया

 व्यवहार  बदलना  होगा  योजना  में  कुछ  जायेगा  परन्तु  वित्त  विधेयक  के  कुछ  उपबन्ध

 समायोजन करना  होगा  |  इस  घोषणा  के  प्रतिकूल  हैं  ।  वित्त  विधेयक  कौर

 राय-कर  जांच  प्रयोग  का  यह  उद्देश्य  प्रतीत
 श्री  तुलसीदास  पश्चिम

 होता  &  कि  कुछ  लोगों  के  भ्रष्टाचार  को  रोकने
 देश  में  जो  स्थिरता  दिखाई  देती  हैं  वह  अधिकतम

 वित्त  मंत्री  की  नीति  के  कारण  ही  है  ।  गत  दो
 के  लिये  सारे  समुदाय  को  दंड  दिया  जाये  ।

 विधान  बनाने  वालों  की  योग्यता  इस  बात  में
 वर्ष  में  कृषि  उत्पादन  झ्र  औद्योगिक  उत्पादन

 होती  हैं  कि  वे  इस  प्रकार  विधान  बनायें  जिससे

 में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  में  अनुभव  करता हूं

 कि  दिन-प्रति-दिन  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  का
 निरपराध  लोगों  पर  प्रभाव  डाले  बिना  बुराई

 का  प्रीत  हो  जाये  |  जब  तक  हम  इस  पहलू
 महत्व  बढ़  रहा  है  ।  यह  कहने  की  भ्रावश्यकता

 की  कौर  ध्यान  नहीं  देते  तब  तक  हमारी
 नहीं  है  कि  प्रौद्योगिक  उत्पादन  गैर-सरकारी

 कठिनाइयां बढ़ती  जायेंगी  ।

 उद्योगों  के  प्रयत्न  से  ही  बढ़ा  है  ।

 में  देखता हूं  कि  गर-सरकारी  उपक्रमों
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों को  कुछ  रियायतें

 के  प्रति  कुछ  द्र  की  भावना  रही  हे  हम
 दी  गई  हैं  |  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  उत्पादन

 शुल्क  के  कारण  बड़ी  कठिनाई  होती  थी
 ।  कई  बार  प्रभाव  करते  हैं  कि  इन्हें  बड़ी

 नाइयां  सहन  करनी  पड़ी  हें  ।  इस  प्रकार  की
 मुझे  इस  बात  से  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  वित्त

 भावना  नहीं  रहनी  चाहिये  जो  प्रिया

 मंत्री  ने  वह  कठिनाई  दूर  कर  दी  है
 ।
 airs

 नीति  पर  भाषण  देते  समय  वित्त  मंत्री  ai  काम  करता  है  उसको  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।

 इन  वित्तीय  प्रस्तावों  के  अनुसार  हम  ने  कर  की
 दूसरे  मंत्रियों  ने  कहा  था  कि  सरकार  योजना

 की  समस्या  को  क्रियात्मक  रूप  से  हल  कर
 अ्रधिकतम दर  को  ८२  से  बढ़ाकर ८८  प्रतिशत

 कर  दिया  है  ।  में  जानता  हूं  कि  यह  बहुत

 है  ।  यह  इसलिये  किया  गया  है  कि  श्रमिक  सत्ता

 श्री  तक  सरकार  ने  समस्त  संसाधन  कौर  कुछ  एक  व्यक्तियों  के  हाथ  में  ही
 न

 रहे  परन्तु

 ध्यान  खाद्य  समस्या  को  हल  करने  युद्ध  इससे  झ्र समानता का  न  होगा
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 कुछ  लोग  यह  दलील  देते  हें  कि  अत्यधिक  परन  का  सुझाव  नहीं  दिया  गया  था  ।  में  अनुभव

 कर  लगानें  से  गैर-सरकारी उद्योगों  की  बचत  करता  हूं  कि  ऐसा  करके  नागरिकों  से

 सरकारी  उद्योगों  में  लग  सकेगी  परन्तु  वे  भूल  घात  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  विधि  शासन  की

 जाते  हें  कि  अत्यधिक  कर  उत्पादन  को  खिल्ली  उड़ाई  जा  रही  है  ।

 हित  करता  है  ।
 अरब  में  दो  विशेष  उद्योगों  की  नीति  के

 विधेयक का  यह  प्रयोजन  है  कि  ऐसे  बारे  में  कुछ  कहूंगा  |  प्राय-व्ययन  के  समय

 वालों  जो  दें  किस  नहीं  निदेशकों  मैंने  प्रश्न  भाषण  में  विशेष  रूप  से  औद्योगिक

 हिस्सेदारों  को  दिये  गये  ऋण  लाभांश  मूल्यों  शर  निर्मित  के  मूल्यों  के  बारे

 समझे  जायेंगे  ।  यह  विधेयक  भूतलक्षी  रुपये  में  कहा  था  परन्तु  दोनों  बातों  में  से  किसी एक

 लागू  किया  जायेगा  |  यदि  wa  तक  ऋण  देना  पर  भी  कोई  प्रकाश  नहीं  डाला  गया  है  ।

 विधि  के  च्  स्वीकार्य  था  तो  यह  विधान  रूई  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगान  श्र

 कई  पहले  से  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।
 कपड़े  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  से  रूई  के

 इस  विधेयक  में  बहुत  से  सुझाव  मूल्य  में  काफी  कमी  हो  गई  है
 ।

 मेरी
 शिकायत

 कर  अधिनियम के  संशोधन  मात्र  हे  ।  लाभांश  यह  है  कि  कृषि  मूल्य  गिरते  जा  रहे  हूं  परन्तु

 वेतन  की  foray  र  कर  निर्मित  के  मूल्य  तदनुसार  कम  नहीं  हुए

 अधिनियम की  धारा  ७  २३  क  को  फिर  इससे  कपास  के  काश्तकारों  को  बड़ी  हानि

 से  ढाला  गया  हैं  ।  फिर  भी  हम  यह  विधेयक  पहुंच रही  है  ।

 प्रवर  समिति  को  नहीं  भेज  क्योंकि  इसे
 चीनी  उद्योग  की  दशा  इसके  प्रतिकूल  है

 यहीं  पारित  करने  का  निचय  किया  जा  चुका  काश्तकारों  को  गन्ने  का  अधिकतम  मूल्य  दिया

 जाता है  ।  चीनी  का  मूल्य  भी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 हमारे  देश  में  बहुत  कम  गेर-सरकारी  चीनी  के  मूल्य  से  अ्रघधिक  रखा  गया  हैं  |  इसका

 सं  हे  में
 ति

 बहुत
 परिणाम  यह  होगा  कि  ama  at  गन्ने  की

 अधिक  है  ।  पर  वहां  किसी  विधि  के  भ्रन्तगंत
 pred  इतनी  अधिक  होगी  कि  कारखाने  उसकी

 खपत  न  कर  सकेंग े| ऋण  को  लाभांश  नहीं  माना  जा  सकता
 |

 जिस  प्रकार  यह  विधेयक  लागू  किया  जा  रहा  कपड़े  का  उत्पादन  शुल्क  कर  दिया

 हैं  इससे  बड़ी  कठिनाई  होगी
 |

 यह  किसी  गया  हे  कौर  कपास  का  भी  |  इससे  पता  चलता

 व्यक्ति  द्वारा  कई  वर्ष  पहले  किये  गये  हैं  कि  काश्तकार  को  उतना  लाभ  नहीं  होगा

 किसी  काम  को  घोषित  करके  उसके
 उसे  कपास  का  कम  मूल्य  मिलेगा are  कपड़े

 लिये दंड  देने  के  समान है  ।  का  अधिक  मूल्य  देना  पड़ेगा
 |

 मेंने  कराधान  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  चीनी  का  उत्पादन  घटता  बढ़ता  रहता  हे  |

 कभी  उत्पादन  बढ़  जाता  हैं  कौर  मूल्य  गिरने को  पढ़ा  है  प्रौढ़  वे  भी  इस  तक  नहीं  गये  हैं  कि

 इस  विधेयक  को  भूतलक्षी रुपये  लागू  दुरू हो  जाते  हें  ौर  कभी  इतना  कम  हो  जाता

 किया  rays  में  ग्राम-कर  जांच  आयोग  है  कि  ५०  करोड़  रुपये  की  चीनी  आयात  करना

 की  सिफारिश पर  एक  विधेयक  स्थापित  पड़ती  है  ।  यह  सब  इस  कारण  होता  है  कि  चीनी

 किया  गया  था  ।  जो  बाद  में  वापस  ले  लिया  के  बारे  में  सरकार की  नीति  ऐसी  ह  जिससे

 गया  था  ।  बाद  में  भी  जो  विधियां  बनाई  गई  इसके  खपत  कौर  दूसरे  पहलु  को

 थीं  उनमें  विधेयक  को  भूतलक्षी  रूप  से  लागू
 स्थिर  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  हूँ  ।
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 तुलसी

 कुछ  समय  मेंने  आयात  नियन्त्रण  इस
 बात  की  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  यह

 जांच  समिति  की  सिफारिशों  क  बारे  में  एक
 प्रभाव  उन  पर  किस  हद  तक  पड़ेगा  |

 पूछा  था  जिसके  उत्तर  में  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री  ने  कहा  कि  हमारे  नौवहन  उद्योग  के
 धारा  २३  के  बारे  एक  में  में  दो  arg  कहना

 लिये  प्रसाद  ह  कि  वह  हमारे  विदेशी  व्यापार  चाहूंगा
 |  इस

 धारा  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  हे  कि

 का  ५०  प्रतिशत  काय  करे  जब  कि  लोग
 भ्र धि कर

 से  न  बच
 सकें

 ।  यह  उद्देश्य

 नौ  परिवहन  ate  रेलवे  परिवहन  में  समन्वय
 ठीक है

 ।
 किन्तु  सरकार  को  पूंजी  निर्माण  का

 करने  के  प्रदान  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  पहलू  भी  ध्यान  में  रखना  हैं  ।  नवीनतम

 नियुक्त  की  गई  कया  देश  के  आन्तरिक  भागों
 संशोधनों  को  देखते  यह  मालूम  होता  है

 में  माल  ले  जाने  के  लिये  विशेष  रेल  भाड़े  की  कि  वित्त  मंत्री  ने  इसे  ध्यान  में  रखा  है  कौर  इसके

 लिए  वे  धन्यवाद के  पात्र  हैं  । व्यवस्था  करके  नौवहन  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 जा  जैसे  कि  जमंनी  में  किया  गया  था  ।

 क्या  यह  प्रश्न  भी  उस  समिति  को  सौंपा  जा
 परि लब्धियों पर  करारोपण  के  बारे  में

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  जो  नवीनतम  रियायतें सकता है  ?

 दी  वे  इस  प्रकार  की  जिनसे  कि  प्रतीत
 डा०  कूृष्णस्दाम  )  वित्त

 होता  हें  कि  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों

 मंत्री  ने  विधेयक  में  इतने  रूपभेद  कर  दिये हैं  को  लगभग  एक  ही  स्तर  पर  रखा  जायेगा  उनका

 कि  में  पहचान  भी  नहीं  सकता  कि  यह  वही  यह  कहना  ठीक  हे  कि  श्रनुज्नेय  व्यय  पर  म्यूजिक

 पुराना  विधेयक  ह  |  जब  पहले  पहल  उत्पादन  कड़ा  प्रशिक्षण  होना  चाहिए  |  ये  अधीक्षण

 शल्क  लगाये  गये  तब  हमारा  विचार  था  ये  समाज के  उन  सब  वर्गों  पर  होना  चाहिए जो

 इस  पर  नहीं  लगाये  जाने  चाहियें  कि  कि  परि लब्धियों  का  उपभोग  करते  हें  |  वित्त

 क्या  उद्योग  विद्युत  शक्ति  द्वारा  चल  रहे  हें  या  मंत्री  ने  जिस  भ्राता  पर  ये  रियायतें  दी  हें  वह

 नहीं  बल्कि  वार्षिक  उत्पादित  वस्तु  के  मूल्य  के
 ठीक  हें

 ।
 वह  इस  बात  की  चेष्टा  कर  रहे

 श्राघार  पर  लगाने  यदि  सरकार  छोटे  हैं  कि  युक्तियुक्त  परि लब्धियों  को  उन

 पैमाने  के  उद्योगों का  हित  चाहती थी  तो  लब्धियों  से  प्लग  किया  जिन्हें  पहले  बढ़ती
 उत्पादन की  मात्रा  प्रौढ़  उसी  करने  वाले

 हुई  प्राय  बताने  के  रूपमें  प्रयोग  किया  जाता

 व्यक्तियों  की  संख्या  को  भ्राता  बनाना  चाहिये  था  ।  इसके  लिए  यह  आवश्यक है  कि  भविष्य

 में  अ्नुज्ञेय  व्यय  की  जांच  अ्रधिक  सावधानी  से

 की  जाये  ।
 एक  परिवर्तन  ऐसा  किया  गया  ह  जिसे

 में  नहीं  समझ  सका  कौर  वह  यह  है  कि  शुल्कों
 एक  प्रश्न  जिसे  में  भ्रत्यथघिक  महत्वपूर्ण

 को  यथा मूल्य  की  बजाय  निश्चित  क्यों  कर  दिया
 समझता  हूं  वह  वैयक्तिक  प्राणों  पर  करारोपण

 गया  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  कारण  यह  बताया  था

 कि  उनके  विभाग  को  प्रशासनिक  कठिनाइयां
 का  प्रश्न  है  ।  इस  मामले  में  सरकार  का  रुख

 असाधारण  है  ।  एक  ओर  तो  वह  कहती  है  कि
 पेश  जाति  हैं  |  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  ये

 कठिनाइयां कौन  सी  हैं  ?

 wal  की  समता  के  लिए  अधिक  से  भ्रमित  कर

 लगाना  चाहिए  किन्तु  दूसरी  कौर  वह  कहती  है

 कि  व्यक्तियों  को  विनियोग  के  लिए  प्रेरणा निश्चित  शुल्कों  का  सस्ता  माल  बनाने

 वालों पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  विभाग  द्वारा  देनी  चाहिए  ।  में  यह  कहूंगा  कि  oral  में  समता
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 लाने के  विषय  हमें  विनियोग स्थिति  को  भी  योजना  बनाने  के  काम  में  योग  दे  सकते  हें  ।  हमें

 ध्यान  में  रखना  चाहिए ।  भी  कुछ  WTA  देना  हे  में  प्रकाश  करता  हूं

 माननीय  सदस्य  यह  कहते  हें  कि  salary  कि  हमें  भी  अ्रगली  योजना  के  बारे  में  ak

 श्रायों पर  कर  बढ़ाने  से  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रादेशिक  प्रौद्योगिक  विकास  के  art  पारपत्र

 विस्तार  होगा
 ।
 में

 भी
 इसके  पक्ष  में  हूं  किन्तु  विचार  प्रकट  करने  का  दिया  जायेगा  |

 हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  गर-सरकारी
 श्री

 रघुन।थ  सिह  बनारस-मध्य ) क्षेत्र  का  योजना  में  प्रश्न  स्थान  हैं  प्रौढ़  सरकारी

 क्षेत्र  इसका  स्थान  नहीं  ले  सकता  ।  हमारी  उपाध्यक्ष  इस  समय  देश  की
 जो

 सबसे

 वर्तमान  नीति  यह  हे  कि  हम  गर-सरकारी  क्षेत्र  बड़ी  प्रा वश्य कता  हो  सकती  हैे  वह  जहाजरानी

 को  दबा  रहेहें  प्रौढ़  लोगों  की  बचत  को  उपयोगी  के  सम्बन्ध  में  हे  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 उपक्रमों  में  लगाये  जाने  से  रोक  भारत  सरकार  ने  इसकी  उपेक्षा  की  हें  ।

 रहे  हें  ।  दूसरी  कौर  सरकारी  क्षेत्र  को  इतना  हम  fara  के  जहाजों  को  देखें  तो  हर  साल
 ४०

 बढ़ा  रहे  हें  कि  इसका  चलना  भी  कठिन  हो  लाख  टन  के  जहाज  विश्व  के  यारे  स  में  निमित

 जायेगा  कौर  विकास  की  गति  कम  हो  होते  हूं  ।  लेकिन  हमारे  भारत  की  अवस्था

 है  हमारा  जो  फाइव  र्स  प्लेन  ह  उसमें में  area  करता  हं  कि  वित्त  मंत्री  प्रौढ़  उनके

 अन्य  सहयोगी  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  हमारा  टार्गेट  ६  लाख  टन  का  है  ।  अर्थात  पांच

 कि  गायों  की  समता  बढ़ाने  के  लिए  उन  पर  वर्ष  में  ६  लाख  टन  के  जहाज  हम  बनाने  जा

 अधिक  कर  लगाने  से  वे  क्या  उद्देश्य  प्राप्त  करना  राह  कि  विश्व  में
 ४०

 लाख  टन  के  जहाज

 चाहते हें  यह  कहां  तक  लाभदायक होगा  हर  साल  तेयार  हो  रहे  हें  ।  यह  जो  हमारा  ६

 लाख  टन  के  जहाजों  के  ere  हे  उसमें  ३  लाख में  इस  प्रश्न  को  लेता  हूं  कि  उपभोग

 पर  रोक  लगाना  कहां  तक  उचित  हे  ।  में  करा  re  हजार  टन  तो  कोस्टा  ट्रेड  के  वास्ते  है

 रोपण  जांच  आयोग  की  इस  सिफारिश  से  २  लाखे  ८५  हजार  टन  सी-गोइंग  जहाजों  के

 सहमत  नहीं  हूं  कि  भ्रम-व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  है
 ।

 इस  समय  हमारे  पास  कुल  २००

 लिए  उपभोग  पर  बहुत  प्रतिबन्ध  होने  चाहिएं
 ।  जहाज  हें

 |
 इन  २००  जहाजों  में  जो

 भारत  जेसे  अविकसित  ea  में  यह  सामान्य  हमारा  पांच  साल  का  टार्गेट  हूं  उसको  जोड़  दें

 सिद्धान्त  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  att  तो  पांच  वर्ष  के  बाद  हमारे  पास  कुल  १०  लाख

 वाय  नहीं  है  कि  यदि  उपभोग  पर  प्रतिबन्ध  टन  के  जहाज  दुनियां  मैं  इस

 लगायें  जायें  तो  संसाधन  विनियोग  के  लिए  एक  साल  में  जो  जहाज  बनाते  पांच  वर्ष  बाद

 ही  प्रयोग किये  जायें  ।  में  समझता हुं  कि  वित्त  हमारे  जहाजों  की  संख्या  उनकी  चौथाई  होगी  ।

 मंत्री  मंत्रिमंडल  को  ऐसे  उपायों  पर  विचार  इस  प्रकार  से  हम  जा  ए्हेह  |  उन  २००

 करना  चाहिए  जिनसे  कि  अगले तीन  या  चार  जहाजों में  से  हमार  पास  १२८  जहाज जो  चल

 वर्षों  में  उपभोग  बढ़  जायें  ।  रहे  हें  बाकी  जहाज  बिल्कुल  बेकार  हूं  या  उनका

 रिप्लेसमेंट  हो  रहा  है  ।  इस  प्रकार  इस

 में  प्रभाव  करता  हुं  कि  योजनाएं  बनाने
 हमारे  पास  ¥,\92,000 ZF F HA Aga टंस  के  कुल  जहाज

 के  मामले  में  संसद  की  उपेक्षा  की  जाती  हे  और
 मौजद  हैं  जिन  पर  कि  हम  अपनी  ट्रेड  को

 इसके  सदस्यों  की  राय  जानने  का  प्रयत्न  नवदीं

 किया  जता  ।
 कर  सकते  हें  ।  श्राप  देखिये  कि  १००

 करोड़  रुपये  का  हर  साल  जहाजों  का  फ्रेट

 होता है  ।  जिसमें  इंडियन  शिवलिंग  का  दायर
 देश  में  मंत्रियों  are  सरकारी

 शिकारियों के  अतिरिक्त  कौर  भी  लोग  हें  जो
 २०  करोड़  रुपये  है  |  ८०

 करोड़  रुपये  हम  दूसरे



 RETAN  वित्त  विधेयक  १९  अप्रैल  १९५५  वित्त  विधेयक  ०७

 रघुनाथ

 देशों  को  देते  हें  ।  यह  जो  ८०  करोड़  रुपये  हर
 छोटा  सा  मुल्क  पहाड़ी  मुल्क  है  लेकिन  उनसे

 साल  दूसरे  देशों  को  देते  हैं  इन  रुपयों  से  भी  १९४५४  में  यानी  पर  साल  २,४४,०००  टन

 ही  हम  जमंनीसे  या  स्वीडन  से  या  नावें  से  जहाज  जहाज  उत्पादित  किये  ।  जमनी  ने  १९४५४  में

 खरीद लें  तो  ८०  करोड़  रुपया  भारतवर्ष की  3,X2,000  टन  के  जहाज  बनाये  |  इजराईल

 लक्ष्मी  के  रूप  में  जो  बाहर  जा  रहा  हैं  उसकी  का  नाम  तो  च्  सुना  ही  होगा
 ।

 एक  नई

 रक्षा  हो  सकती  हैं  ।  लेकिन  हमारा  ध्यान  अभी  स्टेट  पेदा  हुई  है  ।  ३०  प्रतिशत ट्रेड  शिवलिंग  की

 तक  इस  नहीं  गया  है  ।  में  ATA  बताना  ट्रेड  उसके  ही  जहाजों  द्वारा  होती  है  ।  अमरीका

 चाहता  हूं  कि  एक  तुर्की देश  है
 |

 बहुत  छोटा  मुल्क  की  ५०  प्रतिशत  ट्रेड  अ्रमरीकी  जहाजों  से  होती

 है
 ।

 वह
 २०

 महीनों  में
 ७१

 हजार  टन
 का

 जहाज  है  ।  लेकिन  कया  आपने  गौर  किया  है  कि  हमारी

 बना  रहा  है  जब  कि  हमारे  देश  में  जो  हिन्दुस्तान  परसेंटज  कया  है  ।  हमारी  परसेंटज  है  ६  प्रतिशत

 दियारे  कम्पनी  है  वह  पांच  बरस  में  सिफ॑
 ८

 हमारा जो  व्यापार  होता  है  सी-गोइंग

 जहाज  तैयार  करेगी  ।  भ्रमरी का  को  ही  ले  कोस्टा  ट्रेड  उसकी  दुनिया  के  ट्रेड  से  उसकी

 लीजिये  ।  १९४५४  जो  साल  बीता  वहां  तुलना  करें  तो  उसका  वह  ६  प्रतिशत

 २०  जहाज  तैयार  हुए  &, 25,000  टन  के  |  बैठता  ह  |  हम  चाहे  दुनियां  में  कान्ती  बनाये

 जापान  की  मिसाल  लीजिये  ।  जापान  ने  हमसे  रखने  के  लिए  कितने  ही  प्रयत्न  करने  जायें

 ही  wit  आपको
 सुनकर  श्राइचयं  कौर  कितना  ही  सम्मान  हम  पायें  लेकिन  प्रगर

 होगा  ।  एक  वर्ष  के  aeat  यानी  १९४५४  में  हम  इस  जहाजरानी को  देखें  तो  हम  पायेंगे

 १,४५४,०००  टस  के  जहाज  तैयार  किये  ।
 कि  हम  इजराइल  से  भी  पीछे  जर्मनी  से  भी

 जापान में  ५७  शिपयाडे  हैं  जिनमें से  छः  वकील  पीछ ेहें  जापान  से  भी  पीछें  हैं  प्रौढ़  सब  देशों  से

 काडर  में  हें  उन्हीं  में  यह  जहाज  तैयार
 कियें

 भी  पीछे  हें  ।  ये  देश  जो  कि  लड़ाई  में  तबाह  हो

 गय  हैं  जमाने  को  ले  लीजिये  ।  लड़ाई  के  गए  थे  ये  भी  हम  से  ।

 कारण  जमंनी  के  शिपयाड  लगभग  समाप्त
 में  प्रा पका  ध्यान  दूसरी  कौर

 हो  गए  थे  किन्तु  फिर  भी  १९४५४  में  जमाने
 करना  चाहता  हुं  ।  हमने  यहां  पर  तीन

 ने  €  लाख  टन  के  जहाज  उत्पादित किए  ।  यह
 रिफायनरीज खोली  हैं  ।  इन  रिफाइनरी  में

 उत्पादन  हमारी  पंचवर्षीय योजना  प्रौढ़  जो  30,Yo,000  टन  HS  इम्पोर्ट  होगा
 |

 लक्ष्य  उसमें  निर्धारित  किया  गया  है  उससे  दुगना  १०,२०,०००  टन  रिफाइंड घायल  जहाजों  के

 है  ।  में  श्रमिकों  इन  देशों  का  इसलिए  उदाहरण
 द्वारा  हिन्दुस्तान  से  बाहर  भेजा  जायेगा  ।

 दे  रहा  हुं  कि  ये  देश  लड़ाई  के  कारण  बिल्कुल  इन  दोनों  फिरसे  को  जोड़ा  जाए  तो  हम  देखेंगे

 तबाह  हो  गए  थे  फिर  भी  कितनी  तरक्की  कि  हमें  टन  अय  जहाजों  के

 इन्होंने  जहाजों  के  मामले  में  कर  ली  है
 ।  इसी

 द्वारा  एक्सपोर्ट  या  इम्पोर्ट  करना  होगा  |  इसके

 प्रकार  से  दुनिया  के  कौर  दूसरे  देशों  में  जहां  पर  लिए  आपके  पास  कितने  टेंकर  हैं
 ?

 एक  भी

 लोहा  कौर  कोयला  नहीं  होता  वहां  पर  काफी  टेंकर  भ्रापके  पास  नहीं  जो
 ४०  लाख

 जहाज  उत्पादित हुये  हें  ।  १९५४ में  नारें  टन  aaa  फारेन  शिवलिंग  कम्पनियाँ

 3,98,000  टन  के  जहाज  उत्पादित  हुये  हिन्दुस्तान से  बाहर  ले  जायें  या  हिन्दुस्तान के

 इटली  ने  १,६७,०००  टन  के  जहाज  उत्पादित  भ्रमर  ले  जायेगी  उसकी  कीमत  के  तौर पर  ये

 किये  जापान  ने  ४,  ६३,०००  टन  के  जहाज  भारत  की  लक्ष्मी  हिन्दुस्तान से  बाहर  जायेगी
 ।

 बनाये  ।  स्वीडन  को  लीजिये  ।  यह  एक  बहुत  में  झ्रापसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  श्रापने  तीन



 वित्त  विधेयक  वित्त  विधेयक २९३  १९  १९५५  EAS

 कम्पनियां  तो  कायम  कर  दी  लेकिन  ४०  लाख
 चाहता  हूं  कि  इस  वक्त  दुनिया  में  कोयले  से

 टायल  जो कि  हिन्दुस्तान  में  ष्ष् अय गा  या
 farce  को  चलाने  की  ट्रेंड  नहीं  रही  ।  कोयले  के

 हिन्दुस्तान  से  बाहर  जायेगा  उसे  ले  जाने  का  शिप्स  चलने  बन्द  हो  रह  |  PkIY AT &y में  ९७

 या  यहां  लाने  का  ष्ष् प्रा पन  क्या  बन्दोबस्त किया  परसेंट शिप  कोल  के  चलते  १९३६ में

 है
 ।

 में  समझता  हूं  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  SY  १९५३ में  १३  परसेंट

 हुमा हे  ।  हां  ५  दो  टेंकर  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  ११  परसेंट  ही  शिप  कोल  से  चलते  हैं  ।  दुनिया

 कम्पनी  को  बनाने  के  लिए  कहा  है  |  भ्रमर  के  जितने  शिप  हैं  उनमें  से  सिर्फ  ११  परसेंट  शिप

 दुनिया  के  सब  देशों  के  फिगर्स  को  देखें  तो  श्राप  ऐसे  हें  जो  कि  कोल  से  चलते  नीरज  बाकी  सारे

 पायेंगे  कि  दुनियां  में  २,८९०,०००  टन  के  maa से  चलते  हें  ।  क्या  झ्रापके  पास

 जहाज  fam  टेंकर  हैं  ौर  २६७  शिप  टंक सं
 हिन्दुस्तान  में  कोई  बंकर  स्थापित  करने  की

 गत  वर्ष  दुनिया  ने  तेयार  किए  ।  इसके  विपरीत  योजना  है  ?  मेरे  विचार  में  तो  कोई  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  शिप या डे  को  का  दो  बैंकर्स  के  इसका  फल  यह  हो  रहा  हें  कि  पहले  जब  कि

 आ्राडर  दिए  गए  जब  कि
 ४०  लाख टन  घायल

 फारेन  fra  ५  कोल  लेते थे  राज  उन

 हिन्दुस्तान  में  लाया  जाना  है  या  हिन्दुस्तान  से  फारेन  शिप्स  के  लिए  ड्राप  के  यहां  से  तेल  देने

 बाहर  ले  जाना  है  ।  वर्ल्ड  में  ५५  परसेंट जो  का  कोई  प्रबन्ध नहीं  है  ।  इसका  नतीजा  यह
 शिवलिंग  होती  है  वह  fas  ट्रायल  crag  से  हो  रहा  है  कि  आपको  सफर  करना  पड़  रहा  है  |

 होती  ह  ।  इसके  मुकाबिले  में  आपकी  परसेंटेज
 इसलिये  मेरा  निवेदन  हैं

 कि
 हिन्दुस्तान  के  लिये

 are  ?
 में  वित्त  मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  हमारा  जल्दी-से-जल्दी  टेंकर  फ्लीट  कायम  किया

 प्रतिशत  क्या  है  ?  हमारा  प्रतिशत  नहीं  के  जाए  |  १ अ्रापव  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  जो

 बराबर हैं  ।
 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  कम्पनी  हैं  यह  कम्पनी

 दूसरी  तरफ  झ्र मरी का  को  ले  लीजिये  ।  असफल  हो  चुकी  है  ।  इसने  भारतवर्ष  की

 संमस्याश्रों  को  हल  नहीं  किया  है  ।  इस  कम्पनी जब  अमरीका  तेल  का  व्यापार  करता है  तो

 उसने  एक  नियम  बनाया  हुमा  हैं  कि  कुल  जितना
 को  are  से  तीन  बरस  पहले  इंडियन  शिवलिंग

 घायल  अमरीका  में  wren  विदेशों  ईराक
 कम्पनियों  ८

 जहाज  बनाने  का  आर  दिया

 था  ।  यह  आ्राडर  कोई  साढ़े  तीन  करोड़  रुपये
 ईरान  से  या  अरेबिया से  उसका  ५०  प्रतिशत

 अमरीकी  जहाजों से  भ्रावेगा  |  का  था  ।  यह  साढ़े  तीन  करोड़  रुपया  लोक-ग्रुप

 हो  गया है  ।  इसे  तीन  बरस  हो  गए  जब  कि

 में  पूछना  चाहता  हं  कि  जब  ग्रा पने  इन  यह  कांट्रेक्ट  दिया  गया  था  ।  यह  जहाज  PEYY

 कम्पनियों  से  एग्रीमेंट  किया  था  तो  क्या  आपने  के  प्रीत  तक  शायद  बनाये  जायेंगे  ।  डिलिवरी

 का  समय  दो  दफा  बढ़ाया  गया  है  ।  ग्राहक उस  एग्रीमट में  एक  यह  दाते  रखी थी  कि  जो

 टेंकर  हिन्दुस्तान  में  बनेंगे  उन्हीं  शेकर्स  से  प्राय  एक  बरस  का  टाइम  ate  लिया  ।  आपको

 तेल  लायेंगे या  ले  जायेंगे  ?  कल  जब  श्राप दो  मालूम  होना  चाहिए  कि  ऐसा  क्यों  है  |  इसका

 टैंकर  या  चार  टेंकर  या  टेंकर  बना  लेंगे  कारण  यह  हे  कि  हम  फारन  एक्सपर्ट्स  के

 इन  टेक्स  के  जरिये  इन  कम्पनियों  ने  पीछे  बहुत  आशिक  हें  ।  परेशान  हैं  ।  हिन्दुस्तान

 तेल  लाना  स्वीकार कर  दिया  at  आ्रापके  दीयों  कम्पनी  में  हमने  फ्रेंच  टेक्नीशियन

 टैंकर  बिल
 ia

 हो  बिल  यू

 a

 को  स्थान  दिया  है
 |

 उसकी  अवस्था  यह  हुई

 है  कि  जबसे  वहां  से  हैड  ore  डिपार्टमेंट  झान हो  जाएंगे  कौर  आपकी  इन्वेस्टमेंट  जो  होगी

 ag  बिल्कुल  व्यर्थ  हो  जायेंगी
 ।

 में  यह  भी  बताना  दुरू  हुए  हें  तबसे  वे  तीन  बार  बदल  चुके  हें
 ।
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 रघुनाथ

 एक  श्रादमी  भराया  ।  उसने  कहा  कि  इसमें  फलां  २  हजार  मील  का  कोस्ट  है  इसकी  सारी  कोस्टा

 wat  चीज
 होनी  बह  इन्तजाम  ट्रेड  fam  हिन्दुस्तानी  जहाजों के  हाथ  में  होनी

 होना  चाहिए  यह  इम्प्रूव
 ~

 होना  चाहिए
 ।

 किसी  विदेशी  जहाज  के  हाथ  में  नहीं

 चाहिए
 ।

 वह  इम्प्रूवमेंट  करके  चला  गया
 |

 फिर  होनी  चाहिए  ।  श्राप  जापान

 वह  हिन्दुस्तान  नहीं  लौटा  ।  दूसरा  आदमी  शादी  किसी  देश  का  उदाहरण  श्राप  सब

 पाया
 ।

 उसने  कहा  कि  यह  इम्प्रूवमेंट  होना  wig  यही  देखेंगे  कि  उनके  अपने  जहाज

 चाहिए
 ।

 वह  उस  इम्प्रूवमेंट  को  करके  चला  कोस्टा  ट्रेड  कर  रहे  हैं  ।  में  पूछता  हूं  कि

 गया  |  तीसरे  सज्जन  जाये  हैं  ।  इस  तरह  श्राप  दुनिया का  कोई  ear  बताइये कि
 जिसकी

 eared  हिन्दुस्तान  शिपिंग  कम्पनीज  का  साढ़े  ट्रेड  दूसरे  देश  के  जहाजों  के  हाथ  में  हो  ।  लेकिन

 तीन  करोड़  रुपया  हिन्दुस्तान  शिपयाडे  कम्पनी  हमने  हिन्दुस्तान  में  इस  ट्रेड  को  विदेशियों  के

 में  लाक-भ्रम किया  है  ।  आपने  दिड्यूल्ड  टाइम  हाथों  में  दिया  gard  wie  इस  प्रकार  हिन्दुस्तान

 पर  जहाज  नहीं  दिया  ।  सब  से  बड़ी  फॉली
 का  ८०  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  बाहर  चला  जाता

 यह  हे  कि  जहाज  हिन्दुस्तान  इस  रुपये  से  ड्राप  कम  से  कम  १६०  जहाज

 दिया  कम्पनी  द्वारा  बनाये  जाते  हैं  उनको  बना  सकते  हें  ।  इस  समय  हिन्दुस्तान  में  at

 श्राप  यू०  के०  की  aft  पर  देते  हें  ।  लेकिन  जहाजों की  तादाद  १२८  है
 ।

 यही  जहाज

 क्या  झ्रापको  मालूम  हैं  कि  यू
 ०  के०  में  जो  जहाज  वर्किंग  आ्राडर  में  हें  ।  लेकिन  भ्रमर  श्राप  इस

 ८०

 बनते  हैं  उनकी  कीमत  उन  जहाजों  से  जो  कि  करोड़  रुपये  को  बचा  कर  इस  काम  में  लगा  सकें

 जर्मनी  जापान  अमरीका  नारें में  तो  में  समझता  हूं  कि  इससे  हिन्दुस्तान  का  सबसे

 या  स्वीडन  में  बनते  हैं  उनसे  सवाई  ज्यादा  घड़ा  लाभ  होगा  हमारी  जो  लक्ष्मी  बाहर

 या  करीब  २०  परसेंट  ज्यादा  ऐसी  हालत  में  चली  गयी  है  उसको  हम  सुहागिन  के  रूप  में

 जो  जहाज  खरीदना  चाहता  है  वह  क्यों  आपसे  फिर  अपने  देश  में  ला  सकेंगे  ।

 खरीदेगा  ।  वह  जरमनी  से  खरीदेगा  ।  जापान
 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  सब

 से  खरीदेगा  ।  नावें  से  खरीदेगा  |  स्वीडन  से

 खरीदेगा  |  से  खरीदेगा  ।  ये  मुल्क
 से  पहले  में  बीच  के  प्राय-वर्गों  के  सम्बन्ध  में

 सस्ते  जहाज  बनाते  हैं  ।  लेकिन  हमको  हिन्दुस्तान
 प्राय-कर  विधि  के  प्रशासन  की  निर्देश

 करना  चाहूंगा
 |

 इस  अधिनियम  को  ऐसे  तरीके
 दीयों  कम्पनी  से  जहाज  खरीदने  के  लिए

 कम्पेल  किया  जाता  है  |  जब  हिन्दुस्तान
 से  प्रशासित  करना  चाहिए  कि  करदाताझ्ों

 को  झ्रनावश्यक रुपये  परेशानी  न  हो  ।  मेंने

 ग्राड  कम्पनी  हमारी  आवश्यकताओं को  पुरा
 देखा  हैं  कि  कुछ  मामलों  में  प्राय-कर  निर्धारण

 नहीं  कर  सकती  कौर  हमको  दूसरे  देशों  से  सस्ते

 या  उसी  कीमत  पर  जहाज  नहीं  दे  तो
 बहुत  स्व छन्द  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।  में

 इसके  दो  उदाहरण देता  हूं  ।  हमारे जिले  चित्तूर
 में  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  कम्पनी  चल

 नहीं  सकती
 ।

 चाहे  देशभक्ति  की  दृष्टि  से  यह
 में  मूंगफली  की  फसल  पर  जो  कर  निर्धारण

 किया  जाता  वह  निश्चित  औसत  उत्पादन
 wast हो  लेकिन  भ्रामक  दृष्टि से  यह  कम्पनी

 के श्राधार  पर  किया  जाता  यद्यपि  यह  उत्पादन
 असफल  होगी  |

 हर  स्थान  पर  भिन्न  भिन्न  होता  है  ।  इससे

 इन  शब्दों  के  साथ  में  ग्रापसे  यह  कहना  छोटे  करदाताओं  को  बहुत  हानि  पहुंचती  है
 +

 चाहता  हूं  कि  इस  समय  देश  की  सबसे  बड़ी  इसी  तरह  मोटर  चालकों  के  मामले  प्रत्येक

 आवश्यकता सचमुच  यह  है  कि  आपका  जो  गाड़ी  के  लिए  कर  निर्धारण  के  प्रयोजन  के
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 amiga एक  afr  निश्चित कर  दी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  चाहता  हूं  कि  यह

 जाती  हे  ।  यद्यपि  यह  प्राय-कर  उस  चालक  के  प्रथा  शुरू  की  जाये  कि  जहां  तक  वित्त  विधेयक

 मार्ग  कौर  समय  पर  निर्भर  है  ।  कई  पर  सामान्य  चर्चा  का  सम्बन्ध  पहले  दो  दिन

 चालकों  पर  इतना  बोझ  पड़ता  है  कि  उन्हें  सब  मंत्रालयोंके  प्रतिनिध  उपस्थित  होनें  चाहियें  +

 अपना काम  बन्द  करना  पड़ता  है  |
 यह  श्रामण्य  की  बात  हैं  कि  माननीय  मंत्री

 सामान्य  चर्चा  के  समय  भी  उपस्थित  नहीं  हैं
 ।

 एक  कौर  बात  यह  है  कि  राय-कर

 पदाधिकारी भुगतान  के  लिए  कुछ  समय  देने
 में  उनसे  करता  हूं  कि  वे  एक  घंटे  तक  यहां

 झरा  जावें  श्र  देखें  कि  सभा  में  कया  हो  रहा  है  ।

 के  बारे  में  विवेक  का  प्रयोग  कर  सकते  हें  किन्तु

 वास्तव  में  इस  शक्ति  का  कभी  प्रयोग  नहीं  किया
 श्री  थान  पिल्ले  :

 न

 जाता  |  माननीय  मंत्री  इस  बात  की  ध्यान  कवल  मंत्रियों  को  यहां  उपस्थित
 ~

 aq  |  रहना  afar  सभी  सदस्यों  को  बोलने

 रਂ  marae  मिलना  चाहिए  ।

 मोटर  गाड़ियों  पर  करारोपण  के  बारे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  चीज  पक्षों  के
 यह  बात  सब  मानते  हें  कि  अत्यधिक  कर  लगाने

 से  परिवहन  उद्योग  के  विकास  पर  प्रतिकूल
 सचिवों  सचेतकों  पर  छोड़ता  हूं  ।

 प्रभाव  पड़ता  हे  ।  में  चाहता  हूं  कि  वाणिज्यिक  श्री  विश्वनाथ  test  :  में  उस  राशि  का

 परिवहन  गाड़ियों  पर  कर  की  कुछ  छूट  दी  जाये  ।  उल्लेख  करना  चाहता  हुं  जो  अभावग्रस्त  क्षेत्रों

 की  सहायता के  हेतु  बांध  राज्य को  दी  गई  थी  ।
 भ्रन्तर्राष्ट्रीय॑  विक्रय  कर  में  भी  शीघ्र

 frig  करने  की  झ्रावस्यकता हैं  |
 इसे  प्रयोजन  के  लिए  गत  वर्ष  ४००  लाख

 रुपया  दिया  गया  था  |  ATA  यह  था  कि  इस

 राशि  को  कुछ  छोटी  बड़ी  सिचाई  योजनाओं
 में  सरकार  का  ध्यान  कुछ  कृषि

 वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  के  मामले  की  are  दिलाना
 पर  खर्चे  किया  जाए  ।  किन्तु  बड़े  दुख  की  बात

 है  कि  इस  राशि  में  से  लगभग  ३९०  लाख
 चाहता हुं  ।  हम  देखते  हें  कि  लाल

 गुड़  ate  प्याज  के  निर्यात  के  बारे  में  नीति
 रुपया  एक  विशेष  खंड  की  एक  विशेष  योजना

 पर  ही  लगा  दिया  गया  कौर  अन्य  क्षेत्रों की
 बहुत  स्पष्ट  हैं  ।  सरकार  को  ऐसी  नीति

 कुछ  भी  सहायता  न  हो  सकी  ।  माननीय  वित्त
 अपनानी  जिससे  कि  कृषक  इन

 वस्तुयें  के  लिए  विश्व  मूल्यों  का  पूरा  लाभ
 मंत्री  ने  जब  कुडाप्पा  जिले  का  दौरा  किया  था

 तो  इस  बात  पर  दुख  प्रकट  किया  था  ।  किन्तु
 उठा  सकें  ।  तीन  मास  पूर्व  इस  सदन  में  मूंगफली

 योजना  आयोग  द्वारा  इस
 आवंटन

 को  केसे

 के  तेल  के  निर्यात  के  बारे  में  वाद-विवाद  gar

 था  ।  माननीय  मंत्री  ने  उस  समय  कहा  था  कि
 स्वीकार  कर  लिया  गया  यह  समझ  में  नहीं

 आता  |  में  इस  तथ्य  का  उल्लेख  इसलिए कर
 मृत्य  स्तर  के  कारण  तेल  को  निर्यात  करने  की

 कोई  UTAH  नहीं  |  दो  ही  महीनों  में
 रहा  हूं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार

 की
 अ्रव्यवस्था

 यह  नीति  बिल्कुल  बदल  गई  है  कौर  श्रब  वह

 २  लाख  टन  तेल  के  निर्यात  की  श्रीमती  देने  ग्रामों  में  संचार  व्यवस्था  के  बारे  में
 भी

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 योजना  में  ग्रामों
 के  लिए  तैयार  हें

 |
 किन्तु  मुख्य  स्तर

 ae
 भी

 उतना  नहीं  बढ़ा  जितना  कि  वह  करते  के  लिए  बिजली  के  सम्भरण  के  हेतु  तो  पृथक

 थे  प्र  वह  शौर  तेल  निर्यात  करने  का  आवंटन  किया  गया  किन्तु  संचार  साधनों

 विचार कर  हेच  |  के  लिए  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की
 गई  है  ।
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 विश्वनाथ

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  संचार  साधनों  के  के  art  अरपना  भविष्य  उज्जवल  बनाने  के

 कारण उन  लोगों  का  श्रमिक
 अतिरिक्त कुछ  नहीं है  ।  वहां  के  प्रशासन

 तथा  wea  रुका  gat  में  बेहद  भ्रष्टाचार चन  रहा  है  ।  जब  अन्य  सभी

 अतः  इस  प्रयोजन  विशेष  राज्यों  में  विधान  ard  काम  कर  रही  हैं

 अनुदान  होने  चाहियें  |
 तो  कोई  कारण नहीं  कि  मनीपुर को  इसਂ  प्रकार

 वंचित  क्यों  जाए  ।  अराज  उनमें  भी रायलासीमा  में  के  बारे  में  सभी

 सदस्य  जानते  हें  ।  ऐसा  दुर्भिक्ष  गत  शताब्दी  राष्ट्रीयता  की  भावनाएं  जागृत  हो  चुकी  हैं  ।

 उनको  भी  अपने  देश  के  शासन  में  भाग  लेने
 में  पहले  कभी  देखने  में  नहीं  प्राया  था  ।  उसਂ

 क्षेत्र  के  लोगों  को  बड़ी  बड़ी  यातनाएं  सहनी
 का  अधिकार है  ।

 पड़ी  थीं
 ।

 उस  समय  कौर  राजमपेट  वहां  के  प्रशासन  के  मष्य ्  पदाधिकारी
 ा के  तालुकों  में  फलों  के  सब  बाग  उजड़  गए  श्री  ।  उन्होंने  कभी

 q  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  ate  लोगों  से

 ठाकर  दास  ania  पीठासीन  सम्पर्क  पेदा
 करने  का  प्राप्त  ही  नहीं  किया  ।

 ~
 वह  ७५  कार्यालय  में  वित्त  उन  हो  राज्य

 भ्रांत  सरकार  की  वित्तीय  भ्र वस् था  ऐसी

 नहीं कि  वह  इन  बागों  को  पुनर्जीवित  करने  के  शासन को  चला  |

 लिए  धन  खर्चे  कर  सके  |  में  भारत  सरकार  एक  अन्य  पदाधिकारी  श्री  ए०  सी ०  कपूर

 से  प्रार्थना  करता  हुं  कि  वे  कम  से  कम  ५०  लाख  हैं  ।  वह  मनीपुर  के  मुख्य  चिकित्सा  पदाधिकारी

 रुपये  की  राशि  wiser  राज्य  को  इसਂ  प्रयोजन  उनके  विरुद्ध  गबन  का  आरोप  लगाया  गया

 के  लिए दें  ।
 है  ।

 श्री  रीडिंग  किलिंग
 a

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को

 रक्षित--श्रनुसूचित  ख़ादिम  में  किसी  पदाधिकारी  का  नाम  ले  कर  एसे  गंभीर

 मनीपुर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  art  नहीं  लगाने  चाहियें  क्योंकि  वह

 इस  सभा  ने  मनीपुर  के  प्रशासन  तथा  विकास
 शिकारी  तपनी  सफाई  पेश  करने  के  लिये  यहां

 के  हेतु  €  ३  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की
 उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 गत  वर्षों  में  भी  ऐसी  ही  राशियां  स्वीकृत  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  चिकित्सा  विभाग  के

 की
 गई  हें  ।  किन्तु  वहां  के  लोग  बहुत  wage  मंत्रणाकार  ने  स्वयं  ग्रा रोप  लगाये  थे  परन्तु

 हैं  at  उनकी  दशा  दिन  प्रति  दिन  गिरती  ही  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 जा  रही  &  |  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पहले  इन
 सुना  हे  कि  इसਂ  पदाधिकारी  ने  लगभग  एक

 लोगों
 et

 अवस्था  इससे बहुत  झ्रच्छीਂ  थी
 ।

 लाख  रुपया  बैकों  प्रौढ़  बीमा  समितियों  में  जमा

 मणिपुर  में  Pave  में  प्रजातन्त्रात्मक  करवा  रखा हे  ।

 शासन  की  स्थापना  हुई  थी  किन्तु  उसके  विलय  मनीपुर  में  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता

 के  साथ  ही  उसकी  विधान  सभा  को  भो  भंग  आदिम  जातियों  के  कल्याण  के  लियें  एक  अश्म

 कर  दिया  गया  ।  तत्र  से  वहां  ग्रंग्रेजों  के  समय के  चला  रहा  था  कौर  वह  आश्रम  की  महासागरों

 arg.  पदाधिकारी  सेवानिवृत्त  के  साथ  दुराचार करता  था  |  बार  बार  सूचना

 पुलिस  अघिकारी  अपनी  मनमानी  चला
 रहे  हैं

 ।  देने  पर  भी  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं की  ।

 इन  शभ्रधिकारियों का  काम  इकट्ठा  करने
 मेंने  एक  पत्र  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  था
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 उस  पर  उसे  भ्रामक  से  हटा  दिया  गया  ।  वह  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  वह  प्रान्तों  +न

 व्यक्ति  अत्यघिक  मद्यपान  करता  था  |  वह  तो  कतिपय  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  विच्छेद  करने

 मुख्य  प्रायूक्ट ज  का  व्यक्ति  था  कौर  एक  वर्ष  में  के  लियें  था  जब  कि  हमारा  आन्दोलन  एक

 उस  स्कूल  को
 ३०,०००

 रुपये  का  गनुदान चक  दिया  मूलभूत  लोकतन्त्र  अघिकार के  लिये  है  ।

 गया  था  ।  उसके  व्यवहार  से  निराश  होकर  माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  का  भी  उल्लेख

 उसकी  लड़की  ने  आ्रात्मघात कर  तब
 किया  था  कि  मनीपुर  में  तीन  भाषाएं  बोली

 भी  उसे  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  |
 जाती  हे  ।  निस्संदेह  हम  तीन  भाषाएं  बोलते

 थोबक  सामुदायिक  परियोजना  के  हि. भ्रन्तगत  हैं  परन्तु वहां  के
 जनसाधारण  की  एक  मनीपुर

 भाषा है
 इम्फाल-पटेल सड़क  प्रौढ़  कुछ  भवनों  के  बनाने

 के  सिवाय  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  वहां  की  माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  कहा  था  कि

 सरकार  कौर  सामुदायिक  परियोजनाश्रों  श्र  जाति  के  लोगों  में  भारतीय  राष्ट्रीयता  की

 विस्तार  खण्डों  की  मांग  इसलिये  नहीं  कर  रही  भावना  नहीं  है  ।  में  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम

 कि  वहां धन  का  अपव्यय किया  गया  है  |  में  उन  से  भी  अधिक  राष्ट्रीय  भावना  है  ।  हम

 पर  श्रीवास नहीं  करना  चाहिये  । सरकार  को  उक्त  सामुदायिक  परियोजना

 की  ग्रधिक  ध्यान  देना  चाहिए  |
 मेरा  माननीय  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  है

 हम  मणिपुर  के  लोग  अपने  अधिकारों
 कि  मनीपुर  के  प्रत्येक  उपक्रम  का  भली  प्रकार

 अधीक्षण  करें  गृह-कार्ये-मंत्री  से  भी  कहें को  जानते  हें  परन्तु  हम  जब  कहते  हैं  कि  हमें

 अ्रपने  राज्य  के  प्रशासन कौर  विकास  कार्य
 कि  वहां  तुरन्त  विधान  सभा  स्थापित  की  जायें

 में  भाग  मिलना  चाहिये  तो  हमें  इन्कार  कर
 ताकि  मणिपुर  के  लिये  सभा  द्वारा  मंजूर  की

 गई  समस्त  राशि  का  उपयोग  वहां  के  लोगों
 दिया  जाता  है  प्रौढ़  कहा  जाता  है  कि  हमें  राज्य

 पुनर्गठन  उद्योग  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा
 के  कल्याण  के  लिए  किया  जा  सके  |

 करनी  होगी  ।  इसਂ  प्रतिवेदन  का  हमारी  मांग  श्री  जज वाड़े  परगना  व  हजारी

 के  साथ  क्या  सम्बन्ध  है  ।  हम  तो  वह  भ्र घि कार
 :  सभापति  योग्य  सहायकों  से

 माँग  रहे  हें जो  भारत के  लोगों  को  १९४७ में  समन्वित  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  जिस  विधेयक

 अंग्रेज़ों  के  चले  जाने  के  पश्चात  मिला  था  ।  हमें  को  उपस्थित  किया  उस  पर  उस  प्रकार

 ag  लोकतन्त्र  अधिका र  तुरन्त  मिलना  चाहियें  ।  की  योग्यता  से  बहस  करना  बहस  के  लिए

 भले  ही  उपादेय  हो  सकता  लेकिन  वह  मेरी

 गृह-मंत्री  ने  गृह-मंत्रालय  के  अ्रनुदानों  की
 पहुंच के  बाहर  है  ।

 मांगों  की  चर्चा  में  कहा  था  कि  प्रजा-समाजवादी

 दल  की  यह  मांग  हैं  कि  मनीपुर  को  झ्रासाम  में
 विपरीत  दिशा से  कुछ  बन्धुआें ने  ऐसा

 कहा  था  कि  यह  फाइनेंस  बिल  जोड़  घटाव
 विलीन  कर  दिया  जाये  ।  वह  मांग  पुराने

 समाजवादी  दल  की  थी  ।  प्रजा-समाजवादी  का  एक  परचा है  ।  में  ऐसा  नहीं  मानता  |

 में  यह  विधेयक  सरकार  के  साधन
 दल  की  मांग  यह  है  कि  मनीपुर  को  एक

 पृथक  राज्य  बनाया  जाये  प्रौर  उसे  अन्य  भारतीय
 प्रगति  का  प्रतीक  होता  है

 ।
 इससे  मालूम हो

 राज्यों  की  तरह  अधिकार  प्राप्त  हों  ।  जाता  है  कि  सरकार  किस  लक्ष्य  किस  प्रगति

 से  किस  मार्ग  पर  चलना  चाहती  है  ।

 हमारे  आन्दोलन  की  त्रावणकोर-कोचीन
 सरकार  के  इसी  विचार  की  आलोचना  पर  समूचे

 के  टी०  टी०  एन० सी  ०  Mirela  के  साथ  देश का  शासन  तंत्र  निभा  करता  जो  लक्ष्य
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 जज वाड़ े|

 सरकार  प्राप्त  करना  चाहती  है  वह  सरकार  द्वारा  न  रस  मिलता  है  भ्र न  उसके  बीज ही

 घोषित  हो  चुका  है  ।  सरकार  सोशलिस्ट  टिके  way  a:
 Ned  ह  ||

 eq  का  लक्ष्य  स्वीकार करना  चाहती है  ।  कहा  गया  है  :

 ait  जब  ag  निश्चय  हो  चुका  है  कि  इस  लक्ष्य  काचो  सरसो  पेरिके--खली  भवा  नहीं  तेल

 की  पूर्ति  cars  इकानमी  योजना  के
 कच्ची  सरसों  को  प्यार  पेल  दिया  जाय  तो  न

 उसके  द्वारा  की  जायगी  तो  राज  हमारे  मन  में

 विपरीत  कोई  सन्देह  नहीं  होता  ।  लेकिन  इस

 खली  होगी  कौर  न  तेल  हो  होगा  ।  वह  सारी

 की  सारी नष्ट  हो  जायगी ।  इसलिए
 लक्ष्य  की  पूर्ति  करने  के  लिए  जहां  तक  साधन

 संग्रह  करने  का  सम्बन्ध  है  उस  विषय  में  हमारे
 नीतिकार  ने  बताया है

 :

 वस्तु  पावर  रास्ते  काले  परिणत  फल  ॥ विचार  राजन्य  at  के  कर्मचारियों  से  अथवा

 वित्त  मंत्री  महोदय  से  कुछ  भिन्न  हो  सकते  हैं  |  way  स  त्रीजाइचेव  फलं  ॥

 हम  जन-साधारण  से  कराते हें  प्रौर  उनके  ही  जो  मनुष्य  समय  पर  पक्के  फल  को  ग्रहण  करे

 विचार  सामने  रखते  हें  ।  सारे  दृष्टिकोण  तो  उसे  फल  का  उपादेय  रस  भी  मिलेगा

 जो  कि  सरकार  के  सामने  हें  वे  भी  हमारे  सामने  उस  रस  से  तृप्ति  तो  होगी  उसके  बीज  की

 नहीं  होते  |  इसलिए  अगर  हम  कुछ  भिन्न  बात  भी  रक्षा  होगी  |  wire  अ्रपरिपक्व  फल  को  तोड़ने

 से  बीज  भी  नष्ट  हो  जायगा  ate  रस  भी कहें  तो  उस  पर  विचार  करना  चाहिए  ak

 उसको  अनुचित  नहीं  मानना  चाहिए  .।  जायगा  |

 हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  संस्कृत  नीतिकार  ने  बतलाया  है  :

 नीति  के  ज्यादा  प्रश्नयदाता  हें  शौर  अनम्य  फलितां  शाखां  st  पक्व  प्रदाधयेत्  ।

 हमें  यह  उपदेश  दिया  करते  हं  कि  | हु  वृक्ष  की  डाली  को  नवाकर  पक्के  पक्के  फल  तोड़

 पुष्पम्  fafafeaqaਂ  ।  ग्रथित  एक  फल  को  चुन  लो  ।  यही  नीति  सोशलिस्ट पैटर्न की  नीति

 लो  ।  में  उनके  दृष्टिकोण को  एक  दूसरी  नीति  का सही  स्वरूप  जिसके  पास  हो  उससे  उचित

 की  कौर  भी  आकर्षित  करना  चाहता  हुं  ।  रूप  से  संग्रह  करो  ae  जिनको  जरूरत  हो

 में  चाहता  हं  कि  उनकी  यह  जानकारी  हो  अर  उनके  लिए  उसका  उपयोग  करो  |

 वह  इस  पर  भी  ख्याल  रखें कि  फलवान  वृक्ष  तो  में  आपसे  निवेदन  कर  रहा  था  कि

 के  फूल  नहीं  चुनने  नहीं  वह  फन  तो
 संग्रह  करते  समय  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब

 जायगा  उसमें  फल  भी  नहीं  होगा  ।  कर  को  यह  ख्याल  रखना  चाहिए  कि  कहां  से  वह

 निर्घारण  करने  में  कर-दाता  की  शक्ति  की
 संग्रह  किया  क्योंकि  श्रमी  हम  देख  रहे  हैं

 परीक्षा  करनी  चाहिए  जिससे  कि  कर-दाता  की  कि  यह  जो  ५००  करोड़  का  जमा  खर्च  हो  रहा

 रीढ़  भंग  न  हो  जाय  गरीब  लोगों  को  ज्यादा  है  इसमें  प्रत्येक  व्यक्ति पर  १४  रुपये  के  करीब

 उत्पीड़न  न  हो  ।  में  बिहार  के  गरीब  प्रान्त  का
 पड़  जायगा  ।  इसके  सिवा  उसको  प्रान्तीय

 प्रतिनिधित्व करता  हूं  ।  ake  में  इस  कौर  शर  बहुत  से  लोकल  टैक्सेज  भी  देने  पड़ते  हैं

 तो  इसका  उनको  संग्रह  करने  में  ख्याल  रखना
 उनका  ध्यान  विशेष  रुपये

 दिलाना  चाहता

 ह  चाहिए  ।  में  अपना  यह  विचार  उनके  सामने

 रखना  चाहता  हूं  ।
 बनत्पतेरपक््वानि  प्रचिनोति  asi

 स  नारनौली wa  तेम्यो  बीज॑  हास्य  fara  ॥  दूसरो  बात  गौर  उससे  भी  यह  जरूरी  है

 कि  सरकार  का  खच  केसे  इस  संग्रहीत जो  श्रपरिंपक्व  फल  को  तोड़  लेता  है  उसको
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 धन  को  खां  करने  में  उपादेयता  बरतनी  चाहिए  कुछ
 भी

 मिलने  वाला  नहीं  है
 ।

 इसमें  संथाल

 लेकिन  इसके  विरुद्ध  हम  देखते  हैं  कि  पिछड़े  परगना का  २७  हजार  एकड़  भूमि में  २०हजार

 भूभाग  की  प्रो  सरकार  का  कम  ध्यान  रहता  एकड़  आधी  जमीन  डूबेंगी--

 है श्रौर  उसकी  उन्नति  के  वास्ते  कम  धन  खर्चें  घरों  की  २१  हजार  की  भ्राबादी  विस्थापित

 किया  जाता  है  ।
 होगी--मयूरगति  प्रोजेक्ट  सरकार  का  एक

 श्रीकृष्ण  र  रेवा  रत्ना कराया पं यति  ।
 बड़ा  भारी  प्रोजेक्ट  इसमें  देश  के  विकास  की

 न
 तु  गिनती मरु  देते--सर्वे ad  भारती  बड़ी  योजना  है  पर  उसमें  संथाल  परगना  वालों

 कहा  गया  है  नदियों  से  जल  शभ्राकृष्ट  करके  के  लिए  wea  सर्वस्व  दान  देकर
 भी

 कुछ

 नहीं  मिला  wt  कुछ  मिला  है  तो  वह समूद्र  में  ही  चला  जाता  है  |  जहां  मरु दे दा  है  और

 जहां  नदी  नहीं  होती  कौर  जहां  पानी  का  भाव  ate  बलिदान  का  अलिंगी  करना  हैं  ।  गवर्नमेंट

 ने  विश्वास  दिलाया  है  ate  वायदा  किया  है होता  हैं  वहां  यदि  वह  जाती  तो  फल  फूल  शादी

 एसा  न  करके  वह  मोटे  को  ही  मोटा  कि  वह  एबौजिनल  पीपल  के  लिए  स्पेशल  केयर

 बनाने के  फर  में  हे  ।  गरीबों की  कौर  सरकार  पहाड़ी  भूमि  को  सुन्दर  शर  उपजाऊ

 बनाने  के  लिए  विशेष  ate  मंजूर
 की

 जाती  है
 का  ध्यान  कम  जाता  हे  ।  गरीबों  की  खर्चें

 करने  की  प्रवृत्ति  या  तो  हम  लोगों  की  कम  पर  खच  नहीं  किया  जाता  है  |  इस  ग्रांट  की

 रहती  है  या  उस  हम  सरकार  का  ध्यान  मंजूरी  योजना  में  चार  वर्ष  से  चल  रही

 आकर्षित  नहीं  कर  पाते  या  उसे  मालूम  नहीं
 में  सरकार  से  gem  कि  उन  ग्रांट ों में  संथाल

 पड़ता  कि  उस  पिछड़े  हुए  भू-भाग  में  लोगों  को  परगना  की  भूमि  को  sau  करने  के  लिए

 कोई  सहायता  की  झ्रावश्यकता  हैं  जिसके  झपने  कितना  पैसा  खर्च  किया  है  या  जो  स्वीकृत

 लिए  सरकार  को  कुछ  धन  करना  चाहिए  |  धन  था  उसको  बर्बाद  किया  है
 ?

 यदि  श्राप  पूरी

 नहीं  थोड़ी  सी  भी  आराधी  जमीन  ही
 में  सदन  का  ध्यान  उस  निर्वाचन  की

 उपजाऊ  बनाते  तो  हम  समझते
 कि

 पलटे
 दिलाता हूं  जिससे  में  निर्वाचित  होकर  भराया  नाचे  साह  वाली  बात  होती  ।  इन  प्रोजेक्टों

 मुझे  उम्मीद  है  कि  यहां  के  लोगों  को  पार्लियामेंट  में  जो  जमीन  इबोबी  जाती  है  उसके  लिए  भी

 के  सदस्यों  को  भ्र ौर  मिनिस्टर  साहब  को  यह

 साधारणतया महसूस  ही  नहीं  होता  होगा  कि

 अभी  तक  दूसरा  बंदोबस्त  ठीक  नहीं  हो  सका

 कहीं  उन  बेचारे  गरीब
 प्रो

 पिछड़े  हुए  लोगों
 किस  प्रकार का  बड़ा  त्याग  हमारे  भू-भाग  ने

 को  जमीन  देने  का  उचित  बंदोबस्त  नहीं  वे
 किया  सारे  देश  की  सम्पत्ति  बढ़ाने  के  लिए

 झर दिक्षित  होने  के  नाते  कभी  दुःखी  होकर
 इलाके  ने  कैसा  योग  दिया  है

 ।
 श्राप  यहां

 सत्याग्रह  करने  की  धमकियां  देते  हें  तो  पकड़

 पर  दामोदर  वेली  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  बहुत  सी

 बातें  करते  हें  लेकिन  भ्रापको  शायद  यह  मालूम
 कर  उनको  जेलों  में  ठूंस  देने  का  भय  दिया  जाता

 है  ।  इस  प्रकार  की  बातें  वहां  पर  चल  रही  हें
 नहीं  होगा  कि  करीब  एक  लाख  एकड़  जमीन  और  में  सरकार  का  ध्यान  उस  संथाल  परगना

 हमारे  संथाल  परगना  और  छोटे  नागपुर  की
 के  गरीब  भू-भाग  की  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 इस  प्रोजेक्ट में  सबमर्ज  होने  जा  रही  है  कौर
 में  जानता  हूं  कि  बंगाल  श्र  बिहार  राज्य  के

 जिसके  कारण  करीब  €०  हजार  मनुष्यों  को
 बड़े  भाग  को  अच्छा  उत्पादक  बनाया

 अपनी  घर-बार  कौर  खेती-बाड़ी  सब
 लोगों  को  दूसरी  जगहों  पर  दायरों  में  बिजली

 कुछ  छोड़  कर  जाना  यह  कौर  जो  इसके
 फैलाई  गई--शर  सरकार  की

 बगल  में  दूसरे  मधुरानी  प्रोजेक्ट्स  तैयार  हो  लेकिन  इन  बेचारे  संथाल  परगना  के  लोगों

 रहे  उनमें  संथाल  परगना  वालों  के  लिए  को  जिनकी  कि  जमीनें  aaa  हो  उनको
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 कुछ  नहीं  उन  आदिवासियों के  जिनके  लेक  इंडस्ट्री की  भी  कौर  सरकार की

 कि  घर-बार  सब  कुछ  चौपट  उनकी  क्षति  नीति  लापरवाही  की  है  कौर  श्रापको  यह  सुन

 gta  किस  तरीके  से  की  गयी
 ?

 उसकी  ax  कर  ः  होगा  कि  लेकिन  बीज  लोगों
 तक

 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  में  इस  सम्बन्ध  पहुंचाने  कौर  बांटने  के  काम  में  सरकार  के

 में  विशेष  are  करूंगा  कि  हमारे  प्लानिंग  लापरवाही की  नीति  श्राख्तियार करने  के

 मिनिस्टर  महोदय  या  तो  स्वयं  वहां  जाकर  या  कारण लेक  इंडस्ट्री  भी  धीरे  धीरे  खत्म हो

 अपर  सहयोगी  को  वहां  पर  भेज  कर  उन  लोगों  रही है
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इन  चीजों

 की  भ्र वस् था  देखें  उनको  तबाही  से  उबारें  पर  ध्यान दे  कौर  वहां  के  लोगों  की  अवस्था

 उनकी  क्षतिपूर्ति  के  लिए  प्रावस्था  कदम

 में  उन्नति  लाने  का  प्रयत्न  |  यदि  सरकार

 दस  कौर  ध्यान  नहीं  देगी  तो  लोगों  में

 दूसरी  बात  जिसकी  ओर  में  सदन  का  अ्रसन्तोष  की  भावना  फैल  जाना  स्वाभाविक

 ध्यान  भ्राकृष्ट  करना  चाहता  वह  है  द्वितीय  हो  जाता हैं  |
 पंचवर्षीय  जिसमें  उद्योगों  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  काफी  जोर  दिया  गया  है  कहा
 म  संथाल  परगना की  पत्थर  इंडस्ट्री  की

 बाबत  भी  थोड़ा  जिक्र  कर  देना  चाहता  हूं  ।
 गया  &  कि  उद्योगों  में  तरक्की  की  बड़ी

 अच्छी  बात  देश  की  तरक्की  में  सब  को
 उस  इलाके  में  पत्थर  तोड़  कर  लोग

 सहयोग  देना  चाहिए  लेकिन  इस  संबंध  में  में
 जीविका  कमाते  पत्थर का  रोजगार  भी

 उनका  खत्म  सा  हो  रहा  सरकार  द्वारा एक  मिसाल  संथाल  परगना  की  उपस्थित

 करना  चाहता हूं  ।  संथाल  परगना  में  सिवाय  उसको  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जारहा  हे

 प्रेस  इंडस्ट्री  के  बाबत  में  प्राकार  बतलाऊँ  कि  आपको  सुनकर  areas
 कि

 बिहार  में

 जिस  प्रोजेक्ट  के  अधीन  वहां  पर  मुकदमा  ब्रिज वहां  के  पहाड़ी  इलाके  में
 ४

 लाख  मन  सवाल

 ग्रास  की  उत्पत्ति  होती  थी  जो  कि  पेपर
 बनयाया  जाने  वाला  उसके  लिए  मनाही कर

 बनाने  के  काम  में  जाती  श्री  उत्पादन  की  दी  गयी  है  कि  इतनी  दूर  का  पत्थर न

 पहले  तो  इस  बात  की  भी  मनाही  कर  दी  गई लेटेस्ट  रिपोर्ट  को  देखने  से  पता  चलेगा कि  इस

 साल  सवाल  ग्रास  केवल  १२  हजार मन  उत्पन्न  थी  कि  उस  तरफ  के  भ्रामक  भी  न  लेकिन

 जब  मेंने  सरकार  का  इसਂ  भ्रनुचित  पाबंदीकी उत्पादन  में  इस  गिरावट  को  देखकर

 श्राइचयं  होता  है  कौर  हृदय  को  दुःख  कौर
 ध्यान  किया  सरकार  ने  भी  महसूस

 ठेस  पहुंचती  हे  कि  सरकार  गरीबों  की  मदद
 किया  कि  यह  पाबंदी  लगाना  संविधान की

 अ्रवहेलना  करना  हे  तो  उसने  यह  पाबंदी  उठा करने  कौर  उनकी  तरक्की  करने  की  बातें  तो

 बड़ी  बड़ी  करती  है  कौर  उनके  नाम  की  दुहाई
 दी  संथाल  परगना  के  प्राप्ति  भी  उस  काम

 दी  जाती  है  पर  वास्तव  में  देखा  यह  गया  है  कि
 को  करने  के  वास्ते  कराने  लगे  लेकिन  सरकार  ने

 सरकार  का  ध्यान  शायद  उस  पिछड़े  हुए
 वहां  से  पत्थर  शायाने  की  इजाजत  नहीं  दी  ।

 इलाके  के  लोगों  की  दयनीय  शभ्रवस्था  पर  नहीं  भला  वहां  पत्थर  तोड़  कर  लोग  जीविका

 कमाते  वहां  सरकार  का  यह  रवैया हो  तो
 गया  सरकार  की  से  उनको  कोई

 कैसे  माना  जा  सकता  है  कि  लोगों

 स्वरूप  हम  देख  रहे  हैं  कि  वहां  की  सवाल  ग्रास  की  बेकारी को  दूर  करने  के  लिये  वाकई  ,

 बड़ी  परेशान  है  उसको  मिटाने  के  लिए

 क

 ब  क  डोह  तहा

 कोशिश कर  रही  है  ।  मुझे  बड़े  अफसोस  के  साथ
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 इस  बात को  स्वीकार  करना  पड़ता  है  कि  गरीबों  निस्पलिटी  ने  लोकल  बाडीज  की  कौर से

 की  भलाई  करने  की  बात  जो  सरकार  करती  है  इम्पोजीशन am  मीनल  टेक्स  की  एक

 फेहरिस्त  रक्खी  थी  ।  टर्मिनल  टेक्स  जहां  दूसरे

 नहीं  है  ।  कहा  यह  जाता  हँ  कि  हम  लोगों  की  स्थानों पर  बिना  कोई  सूचना के  ही  लागू  कर

 बेकारी  दूर  करना  चाहते  हें  परन्तु  वास्तव  में  जाता  वहां  यह  नियमित  रुपये

 हम  देखते हें  कि  दिन-प्रति-दिन लोगों  में  बेकारी  बिहार  स्टेंट  ने  az  कभी  तक  सेंट्रल

 बढ़ाई जा  रही  है  ।  गवर्नमेंट में  पड़ा  कहा  गया
 लोकल

 छोटा  नागपुर  कौर  बिहार  में  धान  कटने

 बाडीज  फाइनेंस  इनक्वायरी  कमेटी  उसकी

 जांच  लोकल  बॉडीज  फाइनेंस  कमेटी

 का  धंधा  काफी  प्रचलित  है  लेकिन  अरब  धान
 की  भी  बाट  देख  ली  गई  पर  कोई  इम्प्लीमेंटेशन

 कौर  चूड़ा  कूटने  के  लिए  कल  कारखाने  लगते

 जा  रहे  हें  कौर  जिसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है
 नहीं  हुमा  ।  फिर  कहा  गया  कि

 टैक्सेशन

 इनक्वायरी कमिशन  की  बाट  देखी  जा  जाती

 कि  जहां  पर  लाखों  आदमी  चूड़ा  कूट-कूट  कर
 हे  प्र  उसके  पास  बिहार  के  लोगों  ने  मिल

 जीविका  कमाते  अथवा  धान  कूट  कर
 कर  एप्रोच  किया  ale  यही  नहीं  बल्कि

 शौर  कोल्हू  से  तेल  निकाल  कर  अरपना  पेट  भरते
 बिहार के  डाक्टर  महमूद  जेसे  श्रादमी ने

 वे  इन  के  लग  जाने  से  बेकार  हो  गये
 भी  रिप्रेजेंट लेकिन  बात  इसी  तरह

 @  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  बेकार  हो
 टालमटोल में  टलती  जा  रही  है

 गये  ह  उनको  एम्पलाय  करने  का  सरकार  ने

 में  समझता  हुं  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर का
 क्या  कोई  रास्ता  निकाला  है  ?  सरकार  को

 ध्यान  इस  पर  जायेगा  टेक्सेशन  इन्क्वायरी
 इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिए

 कमिशन  की  रिपोर्ट  जो  उनको  मिल  गई

 उसको  इम्प्लीमेंट किया  जायेगा  कौर
 की  गुंजायश  हो  झ्र  जो  श्रनएम्पलायड हैं

 निरपेक्ष  टीम  ait  लोकल  बैलेंस  की  श्रमिक
 उनको  एम्पलायमेंट देने  के  लिए  सरकार

 गुंजायश  निकाले  कौर  उनको  काम  पर  लगाये  ।  कठिनाई  को  महसूसਂ  कर  के  उस  पर  से

 जल्द  निणंय  दिया  जायेगा  |  सरकार  जसे

 जहां तक  औद्योगीकरण की  नीति  का  अ्राथिक  स्थिति  को  समझती  है  उसी  तरह  से

 सम्बन्ध  में  औद्योगीकरण के  बहुत  खिलाफ  लोकल  बाडीज  की  arta  स्थिति  को  भी  aa

 नहीं  जहां  पर  उद्योग  की  जरूरत  है  समझना  चाहिये  ।  प्यार  लोकल  बाडीज  की

 वहां  उसको  कायम  करना  लेकिन  साथ  कठिनाइयों  को  न  दूर  कर  के  वह  केवल

 ही  इस  सरकार  को  जो  छोटे-छोटे  घरेलू  धंधों  करण  की  तरफ  बढ़ती  गई  तो  कठिनाई  बढ़ती

 अर  ग्रामोद्योग  पर  काफी  धन  खच  करने  के  लिए  जायेगी  ।  मेरा  विश्वास  हैं  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर

 एवं  अनुभव  करती  तो  सरकार  को  इस  पर  जरूर  ध्यान  देंगे  और  इस  के  बारे  में

 व्यवहार ऐसा  चाहिए  जिससे  कार्रवाई  करेंगे  ।

 पंडित  कठ  सी ०  जिला

 वे  कुचले न  जा  सकें

 )  :  में  १९५३  के  area  से
 bod

 में  अधिक  समय  न  लेता  त्सा  माननीय  मंत्री  की  प्रवृत्ति  में  एक  निराया

 कमिशन  की  बाबत  दो  एक  शब्द  कहना  चाहता  की  झलक  देखता  हूं  ।  १९५३  मं  तन् हों बे

 हूं  ।  टेक्सेशन  कमिशन
 की

 बात  यहां  पर  बहुत  कहां  था  यदि  सारी  परिस्थितियों को  देखा

 लाई  जाती  है  ।  बिहार  स्टेट  को  हमारी  जाये  तो  हमें  कोई  खतरा  als  ।  फिर aw
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 कृ०  सी ०

 वर्ष  उन्होंने  कहा  हे  कि  ३२०  करोड़  रुपये  का  समझना st  बुद्ध  ने  सभी  की  आत्मा  को

 निश्चित  खतरा  मोल  लिया  जा  रहा  हे  |
 समान  घोषित  किया  था  ।  आपका

 मेरा  निवेदन  है  कि  परिस्थिति के  अनुसार  वाद  भविष्य  आधारित हैं  ।  समस्याओं

 अधिक  साहसपूर्ण  प्रवृत्ति  की  आवश्यकता  है  ।  के  गत्यात्मक  समाधान  पर  आधारित है  ।

 यदि  ५००  करोड़  रुपये  की  पूंजी  व्यय  में
 बेरोज़गारी  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री

 किसी  खतरे  की  बात  हैं  तो  अगले  दो  वर्षों  में

 १०००  करोड़  रुपया  कसे  व्यय  किया  जायेगा
 कहते हें  कि  अमुक-अमुक  कार्य  किये  जा  रहे  हैं

 परन्तु  क्या  होता  है  क्योंकि  उसके  साथ
 में  area  प्रगति  के  पक्ष  में  हं  ।  प्रगति  में  समय

 ही  जन  संख्या  भी  तो  रही  यह  समस्या

 का  ध्यान  रखना  बहु  त  महत्वपूर्ण है  ।  यदि  यह
 कोई  अभूतपूर्व नहीं  है  |  अमरीका में  ऐसी

 ३६  करोड़  लोगों  का  विस्तृत  देश
 कठिनाई  पेदा  हुई  थी  और  उन्होंने  न्यू-डील

 निर्भर  भी  हो  जाये  तो  जत  तक  इस  विपणन
 के  अन्तर्गत  एक  अधिनियम  पारित  किया  था

 के  लिये  बाज़ार  प्राप्त  न  हों  इसका  अस्तित्व  नद्दी
 ओर  ae  शिक्षित  लोगों  को  निर्वाह  भत्त पर

 रह  सकता  ।  यदि  आप  अन्य  देशों  के  साथ-साथ
 काम  पर  लगाया  गया  था  ।  हमारे  पास  बहुत  से

 प्रगति  न  करेंगे तो  आपकी  वस्तुओं के  विपणन
 शिक्षित  हें  ।  हम  चार  पांच  वर्ष

 के  लिये  बाजार  नहीं  मिल  सकते  ।  में  मे ंही  देश  की  व्यवस्था को  बदल  सकते  हैं  ।

 साहसपूर्ण  और  गतिशील प्रगति  के  पक्ष  में  लोगों  में  हाथ  से  करने  और  देश  के  निर्माण

 आज
 जब

 हमारी  ay  व्यवस्था  स्थिरता  काय  में  अनुभव  करने  की  भावना
 की  अवस्था  से  गत्यात्मकता की  अवस्था  में

 होनी  किसी  भी  नेता  के  प्रति  लोगों

 हो  रही  है  यह  बात  भोर  भी  प्रकरण  संगत  को  इतनी  भक्ति  और  विश्वास  कभी

 =  |  हमें  केवल  अपने  उपभोग  के  लिये  ही  महीं  हुआ  जितना  वर्तमान नेता के  प्रति  हैं  |

 वस्तुओं  का  निर्माण  नहीं  करना  चाहिये  वरन्  परन्तु  कितने  दुःख  की  बात  है  कि  उन्होंने

 उन  लोगों  के  लिये  उत्पादन  करना  चाहिये
 कभी  लोगों  से  कुछ  करने  के  लिये  नहीं  कहा

 ।

 जिन्हें  इनकी  आवश्यकता  है  ।
 ~  ५ ११६

 सामान्य  प्रशासन  एसे  तीन

 एक  भोर  तो  एक  व्यक्ति  को  ८  घंटे  काम
 भूत  स्तम्भ  ह  जिन  पर  राज्य  की  स्थिरता

 करना  पड़ता  है  सनौर  दूसरी  भोर  उसे  उपभोग
 थौर  शान्तिपूर्ण  प्रगति  निर्भर  करती  है  ।  एक

 के  लिये  पर्याप्त  नहीं  मिलता
 ।

 कया  यही  तो  संगठन  की  भावना  है  ।  नरेशों  के  राज्यों

 योजना  ह  जिस  पर  इतना  अधिक  व्यय  हो  रहा

 धीमी  गति  की  प्रगति  से  कोई  लाभ  नहीं
 को  तो  समाप्त  कर  दिया  है  परन्तु  क्या  लोगों

 के  मानसिक  स्तर  में  भी  परिवर्तन  हुआ  है
 ?

 कयोंकि  समय  बीता  जा  रहा  है
 ।

 प्रगति  का  शिक्षा  पद्धति  को  बदलने  से  ,  विधियों  में

 उद्देश्य  तभी  पूर्ण  होता  हे
 जब

 समय  का  ध्यान
 एकरूपता  लाने  से

 और
 केन्द्रीय  सरकार

 की

 रखते  हुए  आसपास  के  देशों  की  प्रगति  का  की  नैतिकता  को  उच्च-स्तर  पर  लाने

 और  भविष्य  के  विकास  को  दृष्टिगत
 रख

 से  ही  संगठन  की  भावना  को  जागृत  किया
 कर  प्रगति की  जाये  ।  शिक्षा  मंत्रालय  के  प्रकाशन था  सकता है  ।

 लोग  समान  और  उचित  आधार  पर  को  लीजिय े।  उसमें  किसी  भी  पुस्तक  में

 वितरण  को  समाजवादी  समझते  ।  परन्तु  सामाजिक  व्यवहार  और  समाज  विज्ञान  के

 हमें  बुद्ध  के  नैतिक  समाजवाद  और
 आज  के  उपयोग  का  उल्लेख  नहीं  हे  |  दूसरी  बात

 समाजवाद  का  अथवा  साम्यवाद  में  अन्तर  आर्थिक  विकास  है  और  तीसरी  बात  sara
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 की  पवित्रता है  ।  भर्ती  की  पद्धति  में  केवल  यह  सरकार  या  इसके  मंत्री  लोग  कहां  तक

 उम्मीदवार  के  समझने  के  धपा मथ्य  की  बात  देखी  मानते  होंगे  या  मानते  हूं  यह  दुनिया  जानती

 जाती  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  उनकी  कायें  @  और  जानकर  थोड़ा  थोड़ा  रोती  है  |

 करने  की  तत्परता  भर  कार्य  की  क्षमता  पर

 ध्यान देना  अतः  लोक  सेवा  आयोग  तो  में  इस  सरकार  से  तो  कुछ  नहीं

 और  उसमें  कहूंगा  |  में  इतना  ही  कहूंगा  कि
 का  पुननिर्माण होना  चाहते

 सेवक  |
 किसी  लोक  जीवन  के  व्यक्ति  को  रखना

 चाहिये  ।  एक  माननीय  सदस्य  :  यह  पुरानी  बालें
 a

 बाबू  राम  fag  नग
 e  |

 पश्चिम )  अध्यक्ष  में  आपको
 बाबू  रामनारायण  एक  आवाज

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  उठी  कि  यह  पुरानी  लेकिन  जब  तक

 का  अवसर  जब  अर्थ-विधेयक
 पुरानी  बातें  नई  का  रूप  धारण  नहीं

 संसद्  में  उपस्थित  होता  है  तो  दुनिया  भर  की  करेंगी  तो
 बराबर  ऐसी  वात  कहनी  ही  होगी  ।

 ald  बहस  मे  लाई  जाती  हें  ।  बात  यह  हैं  कि
 में  चाहता  हुं  कि  सर्वप्रथम  सारे

 मानव  समाज  का  कोई  ऐसा  विषय  नहीं  है

 जिसका  कि  सरकार  से  सम्बन्ध  न  हो  ।  लोग
 समाज  को  और  सरकार  को  भी  दस

 विचार  पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  किस  तरह
 भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  बातें  करते  हें  और

 से  लोगों  के  बीच  सहयोग  हो  ।  सभापति
 कहते  हें  कि  सरकार  ने  यह  नहीं  और

 मंत्री लोग  भी  जहां-तहां  करते

 सरकार  नें  वह  नहीं  किया  ।  में  उन  बातों  के
 हैं  कि

 करो  सहयोग  करोਂ  |  यह

 बारे  में  आज  नहीं  बोलूंगा  ।  उससे  कोई

 लाभ  नहीं  अभी  कोई  एक  घंटा  हुआ
 सही  है  कि  न्य  तक  जनता  में  और  सरकार  में

 सहयोग  नहीं  होता  है  तब  तक  कोई  लाभ  का
 चेयर  से  हुक्म  हुआ  था  कि  हर  डिपार्टमेंट के

 काम  नहीं  हो  सकता  ।  यह  सीधी  बात  है  ।

 मंत्री  लोग  आधे  घंटे  के  अन्दर  हाउस  के  अन्दर

 हाजिर  हो  जायें
 ।

 अब  आधे  घंटे  के  बदले
 अगर  आप  शासक  हें  और  हम  शासित

 और  आप  हर  तरह  से  योग्य  हमेशा  हमारी
 शक  घंटा  हो  गया  है  शायद  दो  चार  मिनिस्टर

 भलाई  चाहते  आप  भले  हें  लेकिन  आपने
 ही  आये  हैं  और  सब  मिनिस्टर  नहीं  भाये

 इस  सदन  के  आप  अध्यक्ष  हें  और  आप  ही  के
 हमारा  सहयोग  नगर  प्राप्त  नहीं  किया  है  तो  यह

 निश्चित है  कि  आप  अपने  सौम्य  कार्य  में
 हुक्म  के  मुताबिक  काम  यहां  होना  चाहिये

 |

 सफ  भत  नहीं  होंगे  ।  इसलिये  सरकार  को
 लेकिन  हम  देखते  हें  कि  आपका  हुक्म  यहां

 अवश्य  चाहिये  कि  वह  जनता का  सहयोग
 पर  नहीं  चलता  ।  सरकार के  सरकार

 प्राप्त  करे  ।  वास्तविक  जबानी
 के  कर्मचारी  अध्यक्ष  का  हुक्म  न  मानें  तो

 ।  लेकिन  सरकार  इस  जम
 कितनी  बुरी  बात  है  oe क  ०  ०  ७

 सहयोग  नहीं

 सहयोग  प्रथ  FAT  लेती  अगर  सहयोग

 रक्षा  संगठन  मंत्रो  त्यागी  )  :
 के  यह  मानी हों  कि  जो  कुछ  सरकार  कहे  उसे

 अध्यक्ष  का  हुक्म  मानना  पड़ता  यहां के
 जनता  आंख  मूंद  कर  मान  तो  यह  सहयोग

 अध्यक्ष  का  भी  और  दुसरे  हाउस  के  अध्यक्ष  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  जेसे  कि  तांगे वाले

 का भी
 का

 जो
 घोड़ा  है  वह  यह  नहीं  कह  सकता

 कि

 बाबू  राम  नारायण  तो  जो  जनता  तांगे वाला
 उसका  है  ।  घोड़ा

 नादान  देश  की  मालिक है  ।  उसका  हुक्म  जो  कुछ  तांगे  वाला  चाहता  &  वह  उसको



 ३  १३१  वित्त  विधेयक  १९  अप्रेल  १९५५  वित्त  विधेयक  ४३१४

 रामनारायण

 देश  में  काम  हो  ।  लेकिन  सो  तो  नहीं  है  ।

 यहां  एक  दल  कुछ  करता  है  तो  दूसरा  ww
 सकते

 ।
 जो  आप  कहें  उसको  सुन  कर  लोग

 आपके
 पीछे  दौड़ें  उसे  तो  आप  सहयोग  कहते

 का  खंडन  करता  हे  ।  तो  यहां पर  अस्त्रों

 के  साथ  नहीं  पर  वाग्युद्ध  होता  रहता  है  और

 आप  कहते  हूँ  कि  सहयोग  नहीं  यह  भावना  यह  लोक-सभा  महाभारत बनी  रहती  हैं

 नहीं  होनी  चाहिय े।  तो  में  कहता  हूं  किनारे  देश  में  पार्टी  सिस्टम

 श्री  त्यागी  :  जहां  घोड़ा  ले  जाय  वहां  आफ  नहीं  चल  सकता  है  |  पार्टी

 चले  जायें  ?

 उन  जगहों  के  जहां  का  नैतिक  स्तर  बहुत  ऊंचा
 बाबू  रामनारायण  सिंह  :  सहयोग  का

 बर्थ  यह  है  कि  लक्ष्य  एक  हो  और  सहयोग  करने

 हमारे  देश  में  तो  जो  इतनी  जातियां  थीं

 वहीं  इतनी  पार्टियां  बनी  हुई  थीं  ।  उनके

 वाले  एक  दर्जे  के  आदमी  हों
 ।

 उनमें  पारस्परिक  अतिरिक्त  और  दल  बना  कर  लोग  इस  देश
 विश्वास  हो  और

 सब
 का  एक  पवित्र  मागं  हो

 ।

 ऐसा  हो  तो  सहयोग  संभव  है  ।  लेकिन  यह

 को  बरबाद
 कर  रहे  हें  और  इससे  देश  का  भला

 नहीं हो  सकता  ।  सभापति  एक
 कह  देना

 कि  सहयोग  जिसके  मानी

 लीडर  होता
 उसके  साथ

 यार  आदमी

 हैं
 कि

 हमारा  हुक्म
 यह

 सहयोग  नहीं
 होते  जो  वह  कह  देते  ge  उसी  के

 मुताबिक  कानून  पास  हो  जाता
 है

 ।
 सहयोग  त

 तक  संभव  नहीं  तक  कि  ति  कानून  का  qe  यह  है  कि

 देश  में  दलबन्दी रहेगी  ।  और  इस  तरह  की

 बल  नदी
 की  सरकार

 रहेगी
 जिसको  आप  जो  जनता  चाहे  उसे  कानून  का  रूप  दे  दिया

 जाय  ।  जनता  द्वारा  विधिवत  रूपमें  व्यक्त
 पार्टी  सिस्टम  की  गवन  मेंट  कहते  हैं

 ।

 इच्छा
 की

 विधि  है
 ।  लॉ  और  कुछ  नहीं है

 सभापति  हमने  बहुत  जोरों  से
 सिवा  इसके  कि  जनता  की  इच्छा  को  कानून

 कॉग्रेस  का  आन्दोलन  sed  चेष्टा
 का  रूप  दे  दिया  जाय  ।  तो  कानून  तो  ऐसा

 यहां  से  अंग्रेजों  को  हटाया  और
 स

 कुछ  होना  चाहिये  ।  लेकिन  यहां  पर  कानून  इस
 किया  |  उस  कहा  जाता  था  कि  देश

 तरह  का  हूं  कि
 जो

 एक  या  दो  आदमियों
 में  स्वराज्य  होगा  और  स्वराज्य  होने पर  जनता

 को  रामराज्य  को
 सुख  प्राप्त  होगा  ।  लेकिन

 दिया
 जाता

 है  जब  तक  पार्टी  सिस्टम  साफ

 का  राज्य  रहेगा  तब  तक  न  तो  हम  स्वराज्य

 का  नाम  ले  सकते  हें  और  न  हमको  रामराज्य
 दुनिया  को  धोखा  देने  वाली  कोई  दूसरी  चीज़

 का  सुख  प्राप्त  हो  सकता  सारी  दुनिया

 थे  जहां  भी  दलबन्दी  की  सरकार  है  वहां  यही  कि  एक  आदमी की  इच्छा को  तो  कानन

 हवाल  है  ।  यह  आपकी  जो  पार्लियामेंट है  यह  का  रूप
 दे  दिया  जाता

 है  और
 दुनिया  में  ag

 तो  रोज़  ही  कुरुक्षेत्र  बनी  रहती  है  ।  यहां  घोषित  किया  जाता  है  fe  यह  कानून  है
 ।

 में
 तो  कहता हूं  यह  कानून  नहीं  न

 इस
 तरह

 आते  हैं  ।  सब  कोई  मिल  जुल  कर  जितनी  की  सरकार
 देश  में  रहनी  चाहिये और  न  इस

 ब
 बुद्ध  हो  उसे  मिठा  कर  विषयों  पर  वीणा  तरह  से  कानून  बनना  चाहिये  ।  न  इससे  देश

 का
 कल्याण

 दो  सकता है
 ।  घंटी

 बज  गई



 रे  १५  वित्त  विधेयक  १९  १९५५  वित्त  विधेयक  V3 LE

 यह
 जो

 दस  मिनट  का  समय  मिलता  इसके  न  रहे  इसी  में  देश  का  कल्याण  है  ।  और  में

 बारे  में  भी  में  समझता  हूं  कि  यह  उचित  नहीं  कहता  हुं  कि  जिस  सरकार  के  सभी  कर्मचारी

 लेकिन  यह  दूसरी  बात  है  ।
 पूर्णतया  पवित्र  न  हों  उस  सरकार  को  इस

 देश  में  और  दुनिया में  रहने का  कोई  हक
 तो  में  यह  कह  रहा  था  कि  जब  तक  देश

 नहीं
 है म  दलबन्दी की  सरकार  रहेगी तब  तक  देश
 श्री  maa  मुझे  ज्ञात का  कल्याण नहीं  हो  तब  तक  देश से

 eta  नहीं  उठ  सकती  ।  उस  समय  तक  नहीं  कि  कल  घोषित की  गई  कर  की  रियायतों

 देश  में  feared और  घूसखोरी  चलती  से  क्या  प्रभाव  पड़ा  परन्तु  में  अनुभव  करता

 हूं  कि  वित्त  मंत्री  को  मूल  आयव्ययक रहेगी  ।
 सभापति  जब  तक  इस  प्रकार

 की  सरकार  देश  में  रहेगी  तब  तक  न्याय  नहीं
 पनाओं  का  C89  करोड़  रुपये  का

 हो  सकता  और  जब  तक  न्याय  नहीं  होता  रहने  देने  चाहिये था  ।

 तब  तक  देश  का  कल्याण कैसे  हो  सकता  है
 में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सरकारी

 और  देश  को  सुख  कसे  हो  सकता  है  ?  में
 उपक्रमों  के  संतुलन  पत्र  और  लाभ  हानि  के

 तो  कहता  हुं  कि  यह  तो  बिल्कुल  सही  बात  है  विवरण इस  सभा  के  सदस्यों  को

 और  सब  इसको  जानते  हैं  कि  आजकल  चाहिये  ताकि  वे  इस  पर  चर्चा  कर  सकें  ।

 खोरी  बहुत  बढ़  गई  है  और  जब  तक

 रिश्वतखोरी रहेगी  तब  तक  न्याय  तो  संभव  श्री  किलाचन्द ने  जो  बीमे के

 नहीं  तो  सरकार  को  इस  बात  को  मान  करण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  है  में  उसे

 लेना  चाहिये  कि  अगर  सरकार  रहे  ता  यह  वादी  प्रतिक्रिया समझता  हूं  ।  बीमा ही  एक

 बिल्कुल पवित्र  सरकार  रहे  ।  सभापति  ऐसा  व्यापार  है  जिसका  राष्ट्रीयकरण होना

 जिस  हम  किसी  को  सरकार  मान  बीमा  समवायों  की  अंद  पंजी  अधिक

 लेते  हें  तो  उसको  हेम  अपना  सभी  कुछ  सरपंच  नहीं  है  परन्तु उनके  नियंत्रण  में  जो  पूंजी है

 कर  देते  वह  हमारी जान  की  रक्षा  करने  वह  अत्यघिक हैं  ।  वह पूंजी  जनता की  है  ।

 वाली  होती  है  ।  वह  हमारी  सम्पत्ति की  रक्षा  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं  ने  जनता  की  पूंजी का

 करने  वाली  होती  है  वह  हमारे  सम्मान  की  रक्षा  उचित  उपयोग  नहीं  किया  में  अनुभव  करता

 करने वाली  होती  हे  ।  और  जब  तक  सरकार  हूं  कि  इम्पीरियल  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण क  रने

 पवित्र  नहीं  होगी  तब  तक  वह  इन  चीज़ों की  से  पुर्व  वाणिज्यिक  पद्धति  पर  एक  बीमा  निगम

 रक्षा  कैसे  कर  सकेगी  |  में  तो  कहता  हुं  कि  इस  स्थापित  करना  चाहिये था  ।  अब  भी  समय

 पर  सब  भाइयों  को  विचार  करना  चाहिये

 गाव डी  संकल्प  के कि  हमारी  शासन  प्रणाली हो  वह

 बिल्कुल  पवित्र  होनी  चाहियें  ।  इतने  बड़े  अनुकूल  होगा

 शरीर  में  अगर  कहीं  पर  रोग  होता  है  तो  उससे

 सारे  शरीर  को  कष्ट  होता  हैं  ।  अगर  इतनी  भारतीय नौवहन  के  सम्बन्ध  में  में

 बड़ी  सरकार  में  कुछ  लोग  भी  ठीक काम  करने  वहन  मंत्री  का  ध्यान  सिंधिया  स्टीम  नेवीगेशन

 कम्पनी के  सभापति  और  seq  शिपिंग वाले  न  हों  तो  वह  सारी  सरकार  दूषित  हो

 जाती है  ।  में  तो  कहता हूं  कि  सरकार में  कम्पनी के  सभापति  के  भाषणों की  ओर

 दिलाता  जिनमें  उन्होंने  अपनी

 चाहिये
 ।

 अगर  ऐसा
 न

 हो  वह  सरकार  का  उल्लेख किया  है  ।



 ४
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 रे  १८

 जो  २५  प्रतिशत  विकास  छूट  दी  गई  पदाधिकारियों  की  कमी  की  ओर  भो

 है  उससे  औद्योगिक  आस्तियों  को  निदेश  किया  गया  था  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 बदलने  और  विशेषतया  नौवहन  में  बहुत  लाभ  डफरिन  की  तरह  एक  ओर  प्रशिक्षण  देने

 में  कराधान  जांच  समिति  की  इस होगा  |  वाला  जहाज  स्थापित  करना  चाहिये  ॥

 सिफारिश  से  सहमत  हं  कि  कुछ  उद्योगों  को

 चुन  कर  उन्हें  अधिक  छूट  देनी  चाहिये  ।  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 सभापतियों  ने  अपने  भाषणों  में  कहा  है
 हमारी  रक्षा  सेवायें  दक  संगठन  का  एक  आदेश

 रक्षा  सेनाओं  के  द्वारा  ही  हम
 fe  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  बाहर

 के  सम्मेलनों  में  हमारे  जहाजों  को  प्रवेश  नहीं

 प्रांतीयता  जाति  भेद  आदि  प्रतियों

 का  मुकाबिला कर  सकते  इन  सेनाओं

 मिलता  ।  ये  सम्मेलन  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  का  भारत  के  हित  के  लिये  ठीक  प्रकार  से
 और  भारत  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना

 रण  होना  चाहिये  ।

 चाहिये  जहाजों  द्वारा  व्यापार  का  अधिक  भाग

 इन  सम्मेलनों  के  नियंत्रणाधीन  है  और  जिस
 श्रीमती  सुषमा  सेन  दक्षिण

 देश  को  पोत  व्यापार  में  प्रगति  करनी  हो  उसके  प्रस्तुत  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कार्यों  के

 लिये  इन  सम्मेलनों  में  प्रवेश  अत्यावश्यक हे  ।  विवरण  में  यह  बताया  गया  हैं  कि  इस

 भारतीय  नौवहन  की  पूर्ण  रूप  से  सहायता  करनी  यक  का  उद्देश्य  अगले  वित्तीय  वर्ष  १९५५-५६

 जिससे  उन्हें  बाहर  भीतर  के  व्यापार  केलिये  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं

 में  ५०  प्रतिशत और  तटीय  नौवहन  व्यापार
 को  लागू  करना  और  कुछ  सम्बद्ध  मामलों  के

 में  १००  प्रतिशत भाग  प्राप्त हो  जाय  ।
 लिये  उपबन्ध करना  में  देखती हुं  कि  इस

 उन्होंने  दूसरी  इस  बात  पर  बल  दिया  है
 साल  इस  विधेयक  के  सारे  खंडों  में  संशोधनਂ

 किया  जा  रहा  जिसके  परिणाम  स्वस्थ
 कि  हमारे  पास  टेंकर  पर्याप्त  नहीं  हैं  १५

 लाख  टन  अशुद्ध  तेल  हमारे  दोधनालयों  में

 उत्पादन  शुल्क  तथा  अन्य  करों  में  कुछ  कमी

 हो  जायेंगी  ।
 आयात  किया  जाता  है  और  वह  केवल  इस

 कारण  भारतीय  टेंकरों  में  लाया  जाता  है  कि
 इस  बात  की  बड़ी  मांग थी  कि

 हमारे  पास  टेंकर  कम  हें  ।  शौचालयों  के
 वर्ग  के  लोगों  पर  आय  कर  कम  कर  दिया

 साथ  हमारे  करार  में  भी  यह  उपबन्ध  नहीं है
 जाये  ।  माननीय  faa  मंत्री  ने  बताया  कि

 कि  हमारे  पत्तनों  पर  शद्ध  तेल  हमारे  ही
 हमें  इस  बात  की  ओर  प्रथम  ध्यान  देना  चाहिये

 टेंकरों  में  ले  जाया  जाय  |

 कि  स्वयं  कर  दाता  पर  कुल  कितना  दायित्व
 सिंधिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  के

 प्रस्तुत  विधेयक  में  इस  बात  का
 उपबन्ध

 सभापति  ने  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  दिपयाडे  किया  गया  हैं  कि  एक  विवाहित  व्यक्ति  को

 जहाज  देने  में  अत्यधिक  देर  कर  देता  है  ।  जिसकी  आय  १०,०००  रुपये  सालाना  a द

 १९५३  में  पांच  जहाजों की  मांग  की  गई  थी  ।  उसको  पिछले  साल  की  दरों  के  मुकाबिले  में

 उनके  संभरण  की  निश्चित  तिथि  में  दो  तीन  ९  रुपये  कर  कम  देना  होगा  |

 बार  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  हिन्दुस्तान

 शिपयार्ड  में  कुछ  गड़बड़  अवश्य  इस  पर  में  आशा  करती  हूं  कि  इससे  मध्यम

 के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  ।  में
 मानवीय



 BUS  वित्त  विधेयक  १९  अप्रैल  १९५५  faa  विधेयक  ढेर

 गया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  विहार  सरकार वित्त  मंत्री  के  प्रति  कृतज्ञ  हूं  कि  उन्होंने  सीने

 की  मशीनों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  छट  दे  दी  भ्रमित  चिन्तित  नहीं  इस  मामले

 कों  वापिस  ले  लिया  मेरा किन्तु  इस  प्रतिवेदन  में  में  देखती  हूं  इस  गया हें  ।

 १०  प्रतिशत  मूल्यानुसार  शुल्क  का  निवेदन  है  कि  दक्षिण  भागलपुर  जेसे  पीछा

 बन् है  ।  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  इस  लाइन  का

 बढ़ाना  आवश्यक  और  केन्द्रीय  सरकार
 एक  माननीय  सदस्य  :  सीने  की  मशीनों

 इंस  मामले  की  ओर  उचित  ध्यान  दे  |
 पर  पुरी  तरह  से  छूट  दे  दी  गई  है  ।

 में  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 श्रीमती  सुषमा  सेन  :  मुझे  प्रसन्नता  है

 कि  माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  को  स्पष्ट  कर
 श्रीमती  इला  पाल चौ धरों  :

 कौन  कौन  से  कर  लगाये  जाने  वाले  यह  प्रशन
 feat हैं

 इतना  महत्वपूर्ण  जितना  fe  यह  wea

 बहुत  बढ़िया  कपड़े  पर  कर  ढाई  आने  हे  कि  उन  करों  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया

 से  दो  आने  प्रति  at  गज  कर  दिया  जायेगा  |  में  सरकार  &  निवेदन  करती  हूं

 बढ़िया  कपड़ें  पर  कि  इन  करों  का  आवंटन  करते  समय  वह  दिक्षा

 चार  पैसे  से  पांच  पैसे  कर  दिया  गया  को  प्राथमिकता  प्रदान  लोगों  के  मस्तिष्क

 g
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 रख  सकते  थे  |  में  चाहती  कि  किसी  प्रकार  हमें  बेसिक  स्कूलों  तथा  माध्यमिक  स्कूलों

 के  कपड़े  पर  कोई  आमंत्रण  न  हो  और  कपड़े  के  लिये  सहायता  देने  योजना  बनानी

 का  उत्पादन  खूब  बढ़े  |  जहां  तक  सुती  कपड़े  चाहिये  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों

 के  निर्यात  का  सम्बन्ध  में  नहीं  चाहती  कि  को  कोई  परेशानी  न  हो  और  साथ  ही  साथ

 खादी  अथवा  हाथ  करघे  या  मिल  के  बने  कपड़े  सरकार  को  अन्य  प्रकार  की  शिक्षा  की  उन्नति

 का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।
 के  उत्पादन  में  किसी  प्रकार  भी  कोई  कमी  हो  ।

 ल  पंचवर्षीय  योजना  में  सामाजिक इसी  दृष्टिकोण  से  में  चाहती  हूं  कि  सुती  कपड़े

 पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  न  लगाया  जाये  |  कल्याण  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना

 और  उस  पर  अधिक  व्यय  होना
 अब  में  कुछ  शब्द  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 विशेष  रूप से  ग्रामीण  क्षेत्र  के  बच्चों  चाहियें

 अर्थात्  दक्षिण  भागलपुर  के  बारे  में  कहूंगी  ।
 की  ओर  सरकार  को  प्रथम  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 हमने  सामुदायिक  परियोजनाओं  के  बारे  में
 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  भी  सुझाव  देना  चाहती

 बहुत  कुछ  सुना  किन्तु  में  देखती  हुं  कि
 हूं  कि  सरकार  सारे  अपंग

 मेरे  क्षेत्र  में  एक  भी  सामुदायिक  परियोजना
 बच्चों  की  विशेष  रूप  से  देख  भाल  करे

 नहीं  चल  रही  है  ।  एक  नदी  घाटी  योजना
 अपंग  बच्चों  की  देख  भाल के  लिये  हेलेन  केलर

 निस्संदेह  चल  रही  किन्तु  उस  सम्बन्ध  में  संस्था  की  स्थापना  हुई  है  |  सरकार  भी

 काम  इतनी  wana  से  चल  रहा  हैं  कि
 उसकी

 इससे  सबक  ले  और  अभागे  बच्चों  की  सहायता
 पांच  साल  में  भी  पूरी  होने  की  आशा

 के  लियें  ऐसी  संस्थाओं  की  स्थापना  करे  |

 नहीं
 है  ।  वित्त  विधेयक के  खंड  ४  में  विदेशी

 दूसरी  बात  में  भागलपुर  मंदार  हिल  रेलवे  दिल्ली  सहायता  को  समय  के  लिये

 को  देवघर  तक  बढ़ाने  के  बारे में  कहना  चाहती  कर  से  विमुक्त  करने  का  विचार  किया  गया  है
 ।

 &
 a  ।  एक  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  ऐसा  करने  से  कोई  हानि  नहीं  क्योंकि  विदेशी
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 इला  पालचौध

 विशेषज्ञ  यहां  अपने  ज्ञान  का  विस्तार  करनें  में  इन  जमींदारों  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 के  लिये  ही  आये  हैं  ।  में  सिफारिश करती  हुं  सब  प्रकार  से  सहायता की  ।  उन्होंने

 कि  उनको  तीन  साल के  कर  से  छूट  पित  व्यक्तियों  को  दस  आने  या  आने  प्रति

 देदी  खंड  ५  के  उपखंड ३  में  उन  बीघा के  हिसाब  से  किराये  पर  जमीन

 सुविधाओं  जो  कि  एक  साथ  अपने  किन्तु  TT  सरकार  उसी  जमीन  को  ६,  ८,  १०

 चारियों  को  देता  कर  लगाने  की  जो  बात  बौर  १८  रुपय  पर  दे  रही  है  ।  इससे  यह

 कही  गई  यह  स्पष्ट  नहीं  मालिक  अपने  समझना  कठिन  हैं  कि  जमींदारी  उन्मूलन  से

 नौकरों  को  अनेक  सुविधायें  दे  सकता  है
 ।

 जनता  का  क्या  लाभ  हुआ  यह  तो  ठीक

 यदि  एक  आदमी  अपने  घर  से  दूर  एकान्त  है  कि  भारत  की  उन्नति  के  लिये  जमींदारी

 स्थान  में  काम  करता  तो  उसका  मालिक  उन्मूलन  आवश्यक  किन्तु  साथ  ही  साथ

 उसके  बच्चों  के  लिये  चिकित्सा  आदि  यह  बताना  भी  wed  है  कि  किराया  देने  में

 सुविधाओं  का  प्रबन्ध  कर  सकता  है
 ।  यदि  दिन  की  देरी  करने  पर  भी  यदि  एक

 इन  सब  सुविधाओं  पर  कर  लगा  दिये  जाते  किरायादार  उस  भूमि  से  निकाल  दिया  जाता

 तो  मालिक  अपने  नौकरों  की  ओर  उचित  तब  वह  भूमि  उसकी  कैसे  मानी  जा  सकती

 ध्यान  नहीं  दे  पायेंगे  |  है  ।

 राजस्वों  पर  विचार  करते  समय  यह  सरकार  की  उन  सारे

 स्पष्ट हो  जाता  कि  बंगाल  जो  केन्द्र  को
 प्रसूति-गाहों  को  अपने  अधिकार

 ६८  करोड़  रुपये  देता  केन्द्र  से  उचित  में  ले  लेना  जो  कि  अभी  तक  जमींदारों

 पात  में  धन  नहीं  पाता  ।  बंगाल की  अनेक
 की  सहायता  से  चलते  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों

 स्यायें हें  ।  उनका  हल  केवल  औद्योगीकरण  के  लोग  इन  छोटी-छोटी  सुविधाओं  से  एकदम

 द्वारा ही  संभव  है  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  वंचित  न  हो  जायें

 तभी  संभव  जब  कि  संघ  राज्य

 सरकार  और  गेर  सरकारी  क्षत्र  में  परस्पर
 जमींदार  अपने  ग्रामों  में

 कलाकारों  इत्यादि  के  लिये  प्रोत्साहन  न  देते
 पूर्ण  सहयोग  की  भावना  पैदा  हो

 थे  और  उनका  संरक्षण  करते  थे  ।  सरकार
 क्योंकि  तभी  उद्योगों  में  धन  का  विनियोजन

 इसकी  ओर  ध्यान  दे  ताकि  धनाभाव  के  कारण
 प्रारम्भ  उद्योगों  का  विकास  होगा

 संगीत  और  कला  इत्यादि  की  अवनति  न  हो
 और  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  बंगाल  में

 जायें

 गंगा  बांध  और  इस्पात  संयंत्र  जेसी

 नीय  योजनाओं को  चलाना  अत्यावश्यक  हैं  |

 यह  मामले  उस  राज्य  के  जीवन  और  मृत्यु  किन्तु  उन्होंने  जनता  के  हित  के  लिये

 के  प्रश्न हैं  ।  सरकार बंगाल  की  स्थिति  aq  कुछ  किया  और  काश्तकारों  के  साथ  पुरा

 दृढ़  करने  के  सम्बन्ध  में  सहृदयता  से  विचार  सहयोग  दिया  ।

 करे
 जमींदारी  उन्मूलन  से  बंगाल में  लगभग

 बैसाख  मास  की  प्रथम  तिथि  से  बंगाल  में  ८०,०००  व्यक्ति  जो  कि  जमींदारी  के  काम  से

 जमींदारी  का  उन्मूलन  कर बु दिया  गया  है  ।  सम्बद्ध  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।  सरकार

 मं
 ~

 जमींदारों को  हमेशा  ही  दानव  के  रूप  को  इस  बेरोजगारी के  दूर
 करने

 के
 लिये

 दिखाने  की  कोदिशदुंकी गई  किन्तु  बंगाल  wierd  करनी  चाहिये
 ।

 इससे
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 जमींदारों  में  विश्वास  देगा  और  वे  सरकार  लिखते  अपनी  बहनों  और  लड़कियों  के

 को  अपना  सहयोग  प्रदान  करेंगे  ।
 नाम  में  रुपया  दिखाते  नौकरों के  झूठे  वेतन

 शो  बोगावत  दिखाते हैं  इत्यादि  ।  में  ऐसे  ही  कितने

 उदाहरण  दे  सकता  ि  ।  मेरा  विचार  है  कि वित्त  विधेयक तथा  उसमें  निहित  कराधान

 प्रस्थापनाओं पर  विचार  करते  समय  हमें  अकेले  व्यक्ति  के  लिये  ४,२००रु०  और  कि

 इसका  भी  ध्यान  रखना  जरूरी  है  कि  हम  परिवार के  लिये  ८,४००  रु०  कर  विमुक्ति

 की  जो  सीमायें  निश्चित  की  गई  वे  बहुत नये  युग  अर्थात्  अणुयुग  में  रह  रहे  हमने

 यह  निश्चय किया  है  कि  देश  में  समाजवादी  अधिक  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  आय

 व्यवस्था  की  स्थापना  की  जिसका  का  सम्बन्ध  अगली  बार  इस  सम्बन्ध

 लब  है  कि  हमें  इस  बात  की  कोशिश  करनी
 में  पुनः  विचार  होना  चाहिये

 ।
 ये  सारे  कर

 चाहिये  कि  लोगों  को  पूरा  रोजगार  केवल  इसीलिये  लगाये  जाते  ताकि  हमारी

 अधिक  उत्पादन  हो  और  समान  वितरण  योजना  का  व्यय  पूरा  हो  सके  ।  हमें  अपने

 हो  ।  देश  का  विकास  करना  विकास  के

 कर  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के
 लियें  यह  आवश्यक  है  कि  कुछ  सुधार  किये

 स्थापन  के  बाद  भी  में  नहीं  समझता  कि  सरकार
 जाये

 ।  जहां  कहीं
 हम

 जाते  हम  देखते  हैं

 ने  कर  सम्बन्धी  जो  प्रस्थापनायें की  वे
 कि  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ  है  और  पैसा  व्यथ

 बरबाद हो  रहा  है  ।  हमें  इन  बुराइयों को
 हमारी  योजना  की  पूर्ति  के  लिये  पर्याप्त  हें

 ।

 दूर  करना है  ।
 दूसरे  देशों  की  ओर  देखने  से  पता  चलता  है

 उनका  उत्पादन  हमारे  यहां  से  अधिक  हो  इसके  दि  offen  वेतनों  का  प्रशन

 रहा है  ।  भी  होता हैं  ।  प्रत्येक  विभाग  में  इतनी  अधिक

 संख्या में  उच्च  पदाधिकारी जिनकी
 हमने  अपने  देश  में  एक  नई  व्यवस्था

 बिल्कुल  भी  आवश्यकता  नहीं  हे  ।  जहां  तक
 स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  किन्तु

 कल  की  रियायतों  को  सुन  कर  मुझे  यह  कहते
 इन  अधिक  वेतन  पाने  वाले  व्यक्तियों  का

 सम्बन्ध  संविधान  में  एक  संशोधन  होना
 हुए  दुःख  है  कि  उद्योगपतियों  को  तुष्ट  करने

 की  नीति  का  ही  अनुसरण  किया  जा  रहा  हैं  ।
 चाहिये  और

 इस
 प्रणाली  को  बदलना  चाहिये  ।

 मेरे  विचार  में  उद्योगपतियों को  तुष्ट  करना  युद्धोपरांत मूल्यों  में  काफीਂ  कमी  आ  गई

 स्कूल  व्यर्थ  क्योंकि  वे  तो  हमेशा  सरकार  किन्तु अब  भी  मंहगाई दी  जाती  है  ।

 और  जनता  को  धोखा  देने  की  कोशिश
 मेरा  निवेदन है  कि

 ४००
 रु०  से  अधिक  वेतन

 करेंगे  ।
 पाने  वालों  को  मंहगाई तथा  अन्य  भत्ते  नहीं

 दिये  जाने  चाहिये ं। जो  कर  सम्बन्धी  प्रस्थापनायें की  गई  हैं

 आयकर  सम्बन्धी  संशोधन  किये  गये
 विकास  की  sta  कहते  में  माननीय

 वे  इतने  पर्याप्त  नहीं  हैं  कि  धनी  लोगों  को  वित्त  मंत्री  औद  माननीय  योजना  मंत्री

 साधारण  व्यक्तियों  की  कोटि  में  ला  सकें  ।
 at  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की

 पूंजीपति  और  कर-प्रवंचक  कुछ  समस्याओं  की  ओर  आकर्षित  करना

 अनेक  चालें  चलते  हें  और  अनेक  कारणों  चाहता हुं  ।  मेरा  क्षेत्र  और  निकटवर्ती क्षेत्र

 का  आश्रय  लेते  जिससे  वे  आयकर  देने  से  लगभग  हमेशा  ही  अकालग्रस्त रहता  है  ।

 और
 अपने  आप  को  बचा  लेते  वे  झूठे  बहीखाते  १९५२-५२  १९५३-५४  में  वहां
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 [eft

 अकाल  पड़ा  ।
 गत  वर्ष  भी  कुछ  भाग  में  जाता  किन्तु  हम  लोगों  के  लिये  भी  कोई

 अकाल का  असर  रहा  ।  रामामूर्ति  समिति  ने  परियोजना  चलाई जा  रही  है  अथवा  नहीं  ।

 लगभग  १२,००  लाख
 रुपये  की  लागत  की  एक

 खुद  योजना  के  सम्बन्ध  में  अपनी  सिफारिश

 [atrerett  सुषमा  सेन  पीठासीन

 यह  सत्य  है  कि  हमारे  यहां  बड़ी  नदियां की  ।
 इस

 योजना
 की

 कार्यान्विति
 के  लिये

 समय  समय  पर  अनेक  बैठकें  हुई  हें  ।  किन्तु
 नहीं  किन्तु  आप  हमारे  यहां  उष्ममीय  केन्द्र

 इस  योजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  नहीं  की
 की  स्थापना  तो  कर  सकते  जिनसे  उत्तरी

 भारत  के  समान  ही  दक्षिणी  भारत  को  विद्युत्
 गई

 में
 निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  विचार  करे  और  इसकी  जांच
 का  संभरण  संभव  हो  जाता ।

 करवाये  ।  यह  योजना  दक्षिण  के  लिये  अत्यन्त  यंत्रों  का  ही

 महत्वपूर्ण  फिर  भी  मुझे  आये  है  कि
 उनकी  स्थापना  वहीं  की  जाती  जहां  कच्चा

 इसकी  जांच  क्यों  नहीं  की  गई  कौर  राज्य
 लोहा  और  कोयला  पाया  जाता  है

 ।
 यह  तो

 ठीक  किन्तु जिन  उद्योगों  में  इस्पात  का सरकार  नें  कोई  प्रतिवेदन  क्यों  नहीं  प्रस्तुत

 किया
 ।  सरकार  इन  श्रभावपूर्ण और

 प्रयोग किया  जाता  उनकी  स्थापना वहाँ

 ग्रस्त  क्षेत्रों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दे  ।  मेरे
 की  जाती है  ?

 हमारे  यहाँ  लोग  निर्धन  हें  और  कोई  प्राकृतिक जिले  के  आस-पास  कोई  भी  रेलवे  नहीं

 यद्यपि  वहां  की  जमीन  बहुत  उपजाऊ  हैं  और
 संसाधन नहीं  हैं  ।  नौकरियों में

 कपास  तथा  तिलहन  का  उत्पादन  काफी  मात्रा
 वाद  को  प्रश्न  देना  भी  उचित  नहीं  है  ।

 सिंचाई की  बात  उठने  पर  अन्तर्राज्यीय समस्या
 में

 होता
 है  ।  इन  सब  बातों

 को
 देखते

 वहां  रेलवे  की  आवश्यकता है  ।
 की  दुहाई  दी  जाती  है  कि  त्रावणकोर और

 तामिलनाद  या  आंध्र  और  तामिलनाद  ar

 श्री  त्यागी  :  फसल  अच्छी  होने के  मसूर  या  तामिलनाद st  भले ही
 साथ  अकाल  भी  पड़ता  है  ?

 पानी  बेकार  समुद्र  में  बह  जैसे  वह  कोई

 श्री  बोगावत
 :

 कुछ  क्षेत्रों में  उद्योगों  का
 बात  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  डी  नदियां  नहीं

 तो  क्यों  न  छोटी  नदियों  पर  बांध  बना  कर
 विकास  हुआ  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्या  यह

 दक्षिण  के  निर्जल  स्थानों  को  पानी  दिया  जाये  ?
 हैं  कि  जो  अविकसित  अवस्था  में  उनकी

 ओर  हमें  विशेष  ध्यान  देना  ताकि  त्रावणकोर  राज्य  में  कुछेक  करोड़  रुपयों  के

 व्यय  से  पंवार या  कल्लर  जेसी  नदियों  पर
 जल्दी  उन्नति  हो  सके  ।  इस  प्रकार से  काम

 करने पर  मुझे  आशा  है  कि  हम  लोगों  की  दशा  बांध  बनाये  जा  सकते  हें  ।  इस  प्रकार

 सुधार  सकेंगे  |  कोर  का  पानी
 तामिलनाद

 में  सकता हे

 और  वहां  से  अनाज  इधर  आ
 सकता  है

 |

 श्री  ora  पिल्ले
 )

 :  हमने  इस  प्रकार  हुआ  भाषा  के  एकीकरण

 अपनी  योजना  की  सफलता  के  लिये  काफी  से  अच्छा  क्योंकि  भाषा  के  प्रश्न  को

 व्यय  करने  का  निश्चय  किया  किन्तु  जहां  लेकर  विशेषतः  राष्ट्रभाषा के  बारे

 तक  दक्षिण  भारत  का  प्रश्न  में  समझता  हूं  में  दक्षिण  का  विचार  है  कि  वह  गलत  हैं  और

 fe  उसकी  पूर्ण  रूपेण  उपेक्षा  की  गई  है  ।  संव  के  एक  मंत्री  तो  संस्कृत  को  राष्ट्रभाषा

 दक्षिण  के  लोग  हमसे  पुछते  हैं  कि  भाखड़ा  2६:11. 18  चाहते  हैं  ।  आप  लड़कों  को  कया  क्या

 नांगल  परियोजना  के  «गरे  में  हु  कुछ  कहा  पढ़ायेंगे  ।



 ४३२७  वित्त  विधेयक  १९  .. |  १९५५  faa  विधेयक  VIAN

 श्री  alo  जी०  देशपांडे

 जनों  के  प्रति  दिखाई  गई  उपेक्षा  के  प्रति  कर
 नेत्री  महोदया,इस  वित्त  विधेयक

 पर  जो

 स्वरूप  हमारे  द्वारा  उनके  लिये  विशेष  विवाद  होता  कौर  प्रत्येक  वर्ष  में  तीन-तीन

 छात्रवृत्तियों  और  संग्रहों  का  उपबन्ध  महीने  हम  यहां  उस  पर  वाद-विवाद  करते

 किया  जाना  ठीक  पर  तथाकथित  उसमें  मुझे  प्रख्यात  दुःख  होता  है  कि  एक

 दील  वर्गों  के  भी  निधन  भर  प्रतिभावान्  अवास्तविक  वायुमंडल  यहां  निर्मित  हो  जाता

 बच्चों  को  कोई  भी  सुविधा  नहीं  मिल  पाती  है  कौर  सरथ-संकल्प  पर  जो  संसदीय  नियंत्रण

 मेरा  सुझाव है  कि  शिक्षा  सम्बन्धी  नीतियां  होता  है  वह  केवल  काल्पनिक  होता  है

 संरक्षणों  की  अपेक्षा  हरिजनों  के  धनी  हो  जान  या  सिए  नहीं  क्योंकि

 से  विशेष  प्रभाव  पड़ेगा  ।  आप  उनकी  धनी  हम  देखते हैं  कि  यहां

 बना  दीजिये  ।  आयात-निर्यात-अनुजजप्तियों
 संकल्प  प्रस्तुत  किया  जाता  हे  तब  लोग  घबरा

 में  ५०  प्रतिशत  उन्हें  दीजिये  ।  इस  प्रकार  जाते हैं  ।  घबराने  का  कारण  यह  होता  हैं

 उन्हें  आर्थिक  उन्नति  के  लिये  अवसर  प्रदान  कि  जो  हमारे  वित्त  मंत्री हें  उनके

 करिये  ।  जत्र  तक  सरकार  हरिजनों  को  मधुर  विदग्ध  प्रतिपादन

 ये  छात्रवृत्तियां  देती  उसे  शिक्षा  सम  rit  शास्त्र तथा  वित्त-शास्त्र  की  उनकी

 इन  सबका  उन  पर  प्रभाव  पड़ता  है दान  देने  वालों  को  कर  में  से  छूट  भी  देनी

 चाहिय े|  जो  बड़े  बड़े  ग्रंथ  ard  हें  और  पब्लिक-सेक्टर

 हमारे  यहां  बहुत  सी  प्रतिभा  व्यथ  जाती

 अ
 संज्ञायें जब  उनके  सिर  पर  फेंकी  जाती  हैं

 ke  |  यद्यपि  कुछ  बड़े  धनाढ्य  व्यक्ति  भी
 तो  वह  घबरा  जाते  हैं  दौर  बहुत  सी  बातों  को

 पर  बहुत  से  लड़कों  को  हाई  स्कूल  परीक्षा  में
 छोड़  देतें  हें  छोड़ने  के  ष  जसे

 कि

 ६०  से  ९०  प्रतिशत  अंक  पाने  पर  भी  दलित
 हमारा  वित्त  विधेयक  art  इस

 या  पिछड़ी  जातियों  से  संबंधित  न  होने  के  कारण
 फाइनेंस  बिल  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  देखते  हैं

 कोई  सुविधा  नहीं  मिलती  और  वह  आगे  नहीं
 थोड़ी  बहुत  बातें  कर  के  ही  समाप्त कर  देते  हैं

 पढ़  पाता है  ।  आप  पूंजीपतियों  को  इतनी  इसमें  भी  हम  देखते हैं  कि  हमने

 इंग्लैंड
 से

 रियायतें  देत ेहें  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि
 जो  पद्धति  ली  है  या  हिन्दुस्तान  में

 जो
 पद्धति

 शील  जातियों  के  भो  निन  छात्रों  को  भी  कुछ  रक्खी है  उसका  भी  यह  परिणाम  होता  है  कि

 सुविधायें  दी  जानो  चाहिये  ।  निर्धनता  तो
 जब  अर्थ-संकल्प  को  यहां  प्रस्तुत  किया  है

 निर्धनता  ही  चाहे  पिछड़ी  जातियों  की  हो
 तो  देश  भर  में  एक  वायुमंडल  का  निर्माण

 प्रगतिशील  जातियों  की  ।
 होता  है  जैसे कि  कहीं  इम्तहान  का  रिजल्ट

 आने  वाला  हो  कहीं  लाटरी  निकलने

 हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  १९१३-१४  से
 वाली कहीं  स्पेकुलेशन  करना  वैसे

 तिरनेलवेली  कुमारी  अंतरीप  रेलवे  बनने  की
 ही  सब  व्यापारियों के  प्रतिनिधि  यहां  पहुंच

 वात  चल  रही  पर  अभी  तक  कुछ  नहीं  जातें  हें  कि  शायद  कहीं  एक  दिन  पहले  कुछ  पता

 सका  यद्यपि  इसे  राज्य  सरकार की
 लग

 जाय
 कि

 कितना  टेक्स  लगने  वाला
 हैँ  ।

 तरीकों  में  शामिल  किया  गया  पर  रेलवे  मंत्री  हालांकि ag  इतना  गुप्त  रक्खा  जाता हैं

 जी  कोई  संकेत  नहीं  दे  रहे  हें  कि  इसे  माना  fe  किसी  को  पता  नहीं  होता  ।  हमारा

 जायेगा  या  नहीं  ।  आशा  है  रेलवे  मंत्री  जी  संसदीय  नियंत्रण  तो  यहां  होता  ही  लेकिन

 उस  दिन इस  ओर  उचित  ध्यान  देंगे  ।
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 श्री  ato  जी०

 चार  बजे  के  गरचा  ही  दरवाजे बन्द  कर  गज़  की  धोती पर  कितनी  ड्यूटी  अब  पहले  से

 दिये  जाते  हैं  एक  वाल्यूम के  ज्यादा  या  कम  इसके  जवाब में  उन्हों  ने

 दूसरा  वाल्यूम  जब  हमारे  वित्त  मंत्री  बताया कि  अगर  २६  इंच  होगी  तो  ६  पाई

 पढ़ना  शुरू  करते  हें  तब  हमें  लगता है  होगा  ।  लेकिन उनको  पता  नहीं  कि
 घोती

 कि  धोती  कितनी  एक्साइज  ड्यूटी  ३६  इच  की  भी  होती है
 ४०  की

 लगी  शूगर  पर  कितनी  ड्यूटी  लगी  |  भी  है  और  मेरे  लोग

 इस  ५२  इंच  की  धोती  भी  पहनते  परन्तु  बात
 उसके  पहले  कुछ  पता  नहीं  लगता  है  ।

 का  कारण  यह  है  कि  यहां  पहले  से  इसकी  चर्चा  यह  है  कि  लीनयर  यादे  से  सर्वेयर  ATS
 पर

 नहीं  होती  है
 |  ड्यूटी  के  लगने  से  जो  गरीब  लोग  धोती  पहनते

 हैं  या  साड़ी  पहनते  हैं  उनके भाव  बढ़  गये

 at
 हमने  एक  दूसरी  बात  देखी  हूं  ।  आपने  राष्ट्रीय डस  तो  अचकन

 और

 हैलो  दो  तीन  साल  से  यहां  हो  रही  हे  ।
 चूड़ीदार  पाजामा  कर  दी  और  यह  ड्रेस  वही

 ने  तो  है  ते  हैं  1  नें  के  लोग  पहनेंगे  जो  कि  एम्बेसेडर  इत्यादि  होंगे

 कहते  हें  कि  जूते  पर  इतना  टेक्स  लेकिन  इस  राष्ट्र में  रहने  वाले जो  गरीब  लोग

 सलाई  पर  इतना  घोती  पर  इतना  लगा  |  हैं  और  जिन  पर  इस  टैक्स  का  भार  पड़ेगा

 उसके  बाद  महीने  पंद्रह दिन  उसको  चलने  देते  क्या  आपने  उनकी  हालत  सुधारने  के  बारे

 हें  उस  के  बाद  कहते  हें  कि  प्रिया  wa  हमने  में  भी  कुछ  सोचा  है  या  उन  पर  और  टेक्स

 चार  को  घटा  कर  तीन  कर  दिया  है  लगाने  की  ही  आप  सोच  रहे  आज  उनकी

 तब  जितने  हमारे  सदस्यगण  हें  वह  कहते  हें  कि  खेती  के  भाव  कम  होते  जा  रहे  हें  और  इसके

 चलो  wa  ठीक  हो  हमारे  कहने  से  साथ  ही  साथ  आप  उन  पर  टेक्स  भी  लगाते

 सरकार  ने  टैक्स  कम  कर  दिया  |  लेकिन  ना रहे हैं  आपने  एक  परिवर्तन  यह  भी  किया

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  योजनाबद्ध  कमी  हैं  कि  जो  मिडिल  क्लास  हैं  और  जिनकी  इन्कम

 की  जाती है  ।  यह  वेसे ही  होता  है  जेसे  १०,०००  रुपये  है  अब  उनको  ९  रुपये  कम

 कि  एक  कहानी  है  कि  एक  गीदड़  के  गले  देने  पड़ेंगे  |  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  ।

 में  एक  हड्डी फंस  गई थी  ।  उसनें एक  लेकिन  जिनको  खाने  को  नहीं  मिल  रहा  है

 कौर  जिनका  जीवन  स्तर  इतना  कम  है  कि बगुले  से  कहा  कि  इसे  निकाल  दो  ।  जब  बगुले ने

 अपनी  चोंच  डाल  दी  तो  गीदड़  ने  हड्डी  उनकी  कम-से-कम  जो  आवश्यकतायें  हें  वे  भी

 के  निकलने  के  बाद  बीस  देने  का  वादा  पूरी  नहीं  होती  हें  उन  पर  अगर  चार  आने

 किया  ।  लेकिन  निकलने  के  बाद  बीस  दिया  या  आठ  आने  जो  टेक्स  लगाया  गया  है  उससे

 नहीं
 ।

 तो  उस  बगुले  ने  पूछा  कि  मेरी  बरुशीस
 उनकी  हालत  और  कितनी  खराब  हो

 इसका  अनुमान  आप  ही  लगा  सकते  में  तो कहां  उतने  कहा  मेंने  तुमको  खा  नहीं  लिया

 यही  तुम्हारी  बीस है
 ।  जो  टेक्स  लगाने  गये  कहता  हुं  कि  यह  बड़ी  बुरी  बात  है  ।  तो मेरा

 थे  उनके  कारण  बहुत  तकलीफ  हो  रही थी  सुझाव  कि  सरकार  जनता  द्वारा की  जाने

 वालीਂ  आलोचना कौर  अब  आकर  उनको  कम  किया गया  है  ।  की  ओर  ध्यान  दे

 कपड़े
 पर

 जो  टेक्स  लगने  वाला  जो  ड्यूटी  जो  fact  आपने  जनता  की  सकता-भ्

 लगने  वाली  थी  वह  अब  कुछ  कम  कर  गई  चीनी  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  की  हैं  मुझे

 इससे  मेरे  विचार  में  कोई  फायदा  नहीं  उससे  खुशी
 में

 तो  बही  बात  कहूंगा

 होगा
 ।

 हमारे  एक  मित्र  ने  यहां  पूछा  कि  पांच  जिससे  कि  जनता  को  फायदा  हो  ।  इस  वास्ते
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 मेरा  सुझाव  है  कि  आप  बजट  को  एक  लाटरी  महीं  उसको  तो  एकदम  मरना  पड़ता  है  |

 न  समझे ं।  इसलिये  अगर  हम  इस  देश  में  सोशलिज्म  लाना

 चाहते हें  तो  हमें  वे  दम  जो  सोशलिज्म

 अब  जो  मुझे  सबसे  पहली  बात  कहनी
 को  लाने  के  लिये  करते  एकदम  से  करने

 है  वह  यह  है  कि  अब  जब  टेक्सेशन  इन्क्वायरी
 चाहियें  ।

 कमीशन  की  रिपोर्ट  आपके  पास  आ  गई  है

 तो  उसके  पश्चात्  भी  हम  देखते  हें  कि  टेक्सेशन  अभी  एक  माननीया  सदस्या कह  रही  थीं

 की  जो  पुरानी  पद्धति  थी  वही  चली  आ  रही  कि  हमारे  यहां  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट  चालू  नहीं

 है  और  इसको  बदला  जाना  चाहिये  ।  किये  गये  ।  में  उनको  बताना  चाहता  हूँ  fF

 अगर उनके उ  नके  यहां  कम्यूनिटी  प्रोजेक्ट  चालू

 मेरा  दूसरा  आक्षेप  यह  है  कि  जेसा  कि  नहीं  किये  गये  तो  वे  कहेंगी  कि  अगर  चालू न

 हमारे  कई  मित्रों  ने  बड़ा  दुःख  प्रकट  किया  कि  होते तो  अच्छा  था  ।  असली  बात  यह  है  कि

 प्राइवेट  इन्कम  को-इन्सेंटिव  नही ंहै  जो  कुछ  भी  हो  रहा हे  वह  सब  कागजों पर

 जब  आप  प्राइवेट  सेक्टर  को  बढ़ाना  चाहते  ही  हो  रहा
 a
 ्  ।  मेरे  मित्र  जितने  यहां

 हें  तो  आपको  प्राइवेट  इन्कम  को  इन्सेंटिव  आते हें  वे  कहते  हें  कि  देहातों  बहरों

 देना  चाहियें
 ।  मेरा

 तो
 आक्षेप  यह  है  कि  सब  जगह  बेकारी  बढ़  रही है  ।

 भाप  इंग्लैंड  की  सब  चीज़ों  अनुकरण  देहातो ंमें  दीनता  बढ़  रही  ।  श्राप कें

 करते  आप  ब्रिटिश  कामनवेल्थ  में  अब  भी  यहां  से  बातें  करने  से  देश  में  कोई  उत्साह

 रहते  हैं  परन्तु  टेक्सेशन  के  बारे  हायर  पैदा  नहीं  होता  है  ।  जब  तक  आप

 इन्कम  प्रति  के  बारे  में  जिनकी  पांच  लाख  अनएम्पलायमेंट  को  बेकारी  को  दूर  नहीं

 से  ज्यादा  इन्कम  हैं  आप  इंग्लैंड  का  अनुकरण  करते लोग  संतुष्ट  महीं  हो  सकते  ।  मुझे

 कयों  नहीं  करते  |  आपने  कहा  है  कि  आप  तोवित्त  मंत्री  का  यह  सुझाव भी  गलत

 सोरालिस्टिक  पैटन  आफ  सोसाइटी  कायम  मालूम होता  हैं  जिसमें  आप  कहते हें  कि  १०

 करना  चाहते  मेरी  तो  समझ  में  नहीं  आया
 वर्ष  के  अन्दर  आप  पुरी  तरह

 से
 बेकारी  दूर

 कि  किस  किस्म  की  सोशलिस्ट  पैटन  आफ
 कर  देंगे

 ।
 में  तो  समझता  हूं  कि  इसको  दूर

 सोसाइटी  आप  चाहते  हे  श्राप  लोगों  ने  करने  के  लिये  कोई  भी  योजना  आपके  पास

 इन्कम  पर  सीलिंग  नहीं  जिसका  नहीं  है  ।  में  तो  तभी  आपका  समाजवाद

 लगाया  जाना  बहुत  जरूरी  था  और  अब  पंडित  का  स्वप्न  पुरा  होता  समझूंगा  जब  आप  पूरे

 जी  ने  इसका  विरोध  किया  ठ  |  आप  तौर  से  बेकारी  को  दूर  कर  देंगे  और  गरीब

 कहते  हैं  कि  सोगलिज्म--प्रैजुअली--आयेंगा  लोगों  की  दक्षा  को  सुधारेंगे  |  में  आपको  बताना

 घीरे-धीरे  जायेगा  |  आप  लोगों  चाहता हैं  कि  में  २०  गांवों  के  कुछ

 को  यह  बता  रहे  कि  १०  साल  में  आप  आदमियों  को  रक्षा  संगठन  मंत्री  के  पास

 पह  करेंगे २०  साल  में  आप  वह
 करेंगे

 ।  देकर  गया  जिनको  अपनें  गांवों  से  निकला

 में  एक  उदाहरण  देता  एक  एनालाजी  देता  जा  रहा  था  और  जिनकी  संख्या  कोई  So  या

 हूं  कि  जब  कोई  स्त्री
 सती  होना  चाहती  हैं  तो  ५०  हजार  है  ।  ये  लोग  यट  मध्य  भारत

 और  विन्ध्य  प्रदेश  के  हें  ।  इनको  २४  घंटे ge  ऐसे  नहीं  करती  कि  तीली  अपने

 कपड़ों  पर  एक  बार  लगा  लो  दूसरी  एक  साल  को  नोटिस  दिया  गया  है  कि  आप  गांव  छोड़

 के  वाद  फिर  लगा  ली  और  इस  तरह से  १०  कर  चले  जाओ  और  उनको  कोई  मुआवजा

 पाल तक  लगाती  चली  गई  राह  सतीत्व  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  जो  मुआवजा
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 देने  का  प्रोसीजर  होगा  उसके  मुताबिक  इन  आ  गया  उस  वक्त  आप  जितने  चाहे

 को  एक  साल  के  बाद  या  दो  साल  के  बाद  जिसकी  भी  चाहें  जायदाद  छीन

 जमीदारों  की  जमीन  छीन  ले  ।  जब  आप मुआवजा  दिया  जायेंगी  ।  अब  वे
 लोग  अपने

 लोगों  को  काम  देने  और  जिनको  आप  काम घर-बार  छोड़  कर  अपनी  देखती  छोड़  कहां

 चले  जब्र  वे  यहां  पर  आते  हें  तो  उनको  न  दे  सकेंगे  उनको  डोज  देने  की  तरफ  कदम

 कहा  जाता  है  कि  १४  लाख  रुपया  मुआवजा  बढ़ायेंगे  तभी  में  समझूंगा  कि  आप  समाज

 दे  दिया  गया  हैं  प्रोविजन  गवर्नमेंट  को  --
 वाद  लाने  के  बारे  में  ह  ।  जब  तक

 श्री  त्यागी  :  जितना  मुआवजा  था  भेज  आप  ऐसा  नहीं  करते  तब  तक  में  यही  समझूंगा

 दिया गया  है  frag  आपका  एक  स्लोगन  ही  हैं  और  इसका

 सिवाय कैच  कज  के  कोई  महत्व  नहीं हें  ।
 श्री  वी०  जी०  देशपांडे  :  हमारे  मंत्री

 तो  में  चाहता  हं  कि  ये  जो  टैक्सेज  हैं  ये  बड़े
 महोदय  कहते  हें  कि  जितना  मुआवजा  था

 लोगों  पर  पड़ें  और  अगर  एक  तिनका
 भी

 भेज  दिया  गया  है  लेकिन  वहां  के  जो  किसान
 छोटे  लोगों  पर  पड़ा  तो  यह  भार  उनके  लिय

 हें  उनको  स्टेट  गवर्नमेंट  तरफ से  कुछ
 असह्य  होगा  और  वे  उठा  नहीं  सकेंगे  ।  वे

 भी
 नहीं  दिया  जा  रहा  है

 ।  जब  संविधान  में
 लोग  तो  आगे  ही  मर  रहे  और  टैक्स

 संशोधन  करने  का  बिल  यहां  आया  था  उस
 लगने  से  उनकी  दशा  शोचनीय  हो  जायेगी  ।

 वक्त  मेंने  कहा  था  कि  यह  जो  समाजवाद  का
 तो  में  समझता  हूं  कि  जब  तक  आप  अपनी

 नारा  लगाया  जाता  है  इससे  इनको  कष्ट  नहीं  अर्थ-रचना  में  कोई  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  नहीं
 होता  इससे  तो  उन  लोगों  को  कष्ट  होगा  तब  तक  इस  देश  की  उन्नति  ऐसा
 जो

 कि  देहातों  में  रहते  हें  और  जो  गरीब
 ल  ग

 में  नहीं  मानता |
 हें  ।  इस  प्रकार  के  समाजवाद  की  कसौटी

 मेरी  नहीं  गरीबों  को  तो  सभी  राजा  लोग
 a

 श्री  डी०  डी०  पन्त

 सताते  आयें  हू और  अब  आप  भी  उनको  में  वित्त  मंत्री  की  कर  लगाने

 सता रहे  हैं  ।  इसमें  कोई  ख आश्चय  की  बात  सम्बन्धी  रीति  का  aaa  समर्थक  रहा  हूं

 नहीं  हूं  ।  मेरी  तो  समाजवाद  की  कसौटी  हमारे  देश  में  बड़ा  मत-भद  चलता  रहता है  |

 जसा
 कि

 मेरे  मित्र
 चटर्जी  ने  कहा  यह  है  किसी  मेरे  मित्र  श्री  वी०  जी०  देशपांडे  जैसे  व्यक्ति

 भी  वर्ग  का  किसी  भी  गरीब  आदमी  का  लडका  प्रगति  के  मार्ग  में  सबसे  बड़े  रोड़े  वे  देश  में

 सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  उसको  दिक्षा  प्रगति  नहीं  होने  देना  अन्यथा  मेरा

 कोई  भी  आदमी  काम  के  बगैर
 न  सब  सुझाव  था  कि  वित्त  मंत्री  महन्तों  और  मन्दिरों

 को  खाने  को  मिले
 और

 सब  खुश  हों  ।,  की  सारी  सम्पत्ति  विकास  कायें  के  हेतु  जब्त

 गारी को  १०  साल  के  बाद  आशीवर्दि  देने के  कर  लेते  ।  यहीं  लोग  मेरे  मित्र  के  दल  को

 स्थान पर  सरकार  को  कोई  ऐसा  प्रबन्ध करना  आश्रय  देते  हैं  ।

 चाहिये  और  घोषित  करना  चाहिये  कि  इस

 देश  में  जिस  आदमी  का  शरीर  अच्छा  हो
 जब  तक  हम  वित्त  मंत्री  के  एक

 और  वह  काम  करने  योग्य  हो  तो  सरकार  उसको
 निरपेक्ष  राज्य  में  प्राप्तव्य  सुविधायें  नहीं  देते

 या
 प्रगति  के  आड़े  आने  वाली  अपनी  भावनाओं काम  देगी  और  यदि  काम  नहीं  देगी  तो  उसको

 an  न्  ५
 भर  में  डोज  दी  जायेगी  ।  जब  rca  को  नहीं  किसी  दूसरे  प्रकार  का

 हा  जायेगा  तो  में  समझूंगा  कि  अब  सोशलिज्म
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 ८
 हुए  से

 राज्यों
 ने  मद्य-निषेध की  नीति  बदन  पर  मालिश  करो  द  यहीं  इस  शब्द  का

 अपना  रखी  हैं  और  इस  प्रकार  वे  :
 हुए  अधिक  अथ  है  |

 राजस्व  का  घाटा  उठा  रहे  हें  ।  दूसरी  ओर
 हमन  आज  भी  संपत्ति  को  मान्यता  दे

 उन्हें  उसे  रोकने  के  लिये  और  अधिक  व्यय

 करना  पड़  tare  |  फिर  वे  विकास  के  लिये
 रखी  जब  तक  हम  इसे  मानते  तत  तक

 माननीय  सभा-सचिव-श्री-सादत-अलो-खां  के

 केन्द्र  से  अनुदान  मांगते  हैं
 ।

 अमरीका  की  दादों

 पुलिस  हमारी  पुलिस  से  कहीं  अधिक  दक्ष
 अच्छा  हो  रहा

 फिर  भी  वे  लोगों  को  मद्य  आदि  पीने  से

 न  रोक  केन्द्र  को  यह  निदेश  निकाल
 फकरूद्दीन  o

 ज़मीरूद्दीन  मोटा  हो  रहा  है  ।'
 देना  चाहिये  कि  वे  ऐसा  न  करें  ।  दिल्ली  में

 निजामुद्दीन  भौलिया  भी  मद्य-निषेध  का  चलता  रहेगा

 देश  देते  थे
 ।  उनका एक  शिष्य  एक  कलाल  यदि  आप  wet  की  चरबी  की  ख़ालिदा

 उसने  आकर  औलिया  से  शिकायत  की  दूबलों की देह पर करें की  देह  पर  करें  तो  देश  में  समाजवाद

 कि  उनके  उपदेशों  के  कारण  उसका  कारबार  आ  सकता  है  अन्यथा  हमें  क्रान्ति  करनी  पड़ेगी

 बन्द हो  इस  पर  औलिया ने  लिखित

 रूप  में  अपने  शिष्यों  से  कहा  कि  उपदेशों  के  भी  फाइलों  और  लालफीता वाद के  जाल  में

 होते  हुये  भी  कुछ  लोग  मद्य  आदि  पीते  हैं  ।
 फंस  गये  है  ।  इसी  से  बहुत  देर  लगती  है

 1

 वह  उन्हें  वह  उस  शिष्य  के  यहां  से  खरीदनी  महात्मा  गांधी  ने  लाल  फीता  को  जलाने  की

 चाहिये  |
 यह  व्यावहारिक  दृष्टिकोण हैं  कला  सीखने  का  दिया  था  ।  आदा

 जो  रुपया  हमारे  राजकोष  में  आना

 वह  चोरी  छपे  मद्य  निकालने  वालों  आदि  की  निपटाया  करेंगे  ।

 जेबों  में  जाता  हैं  ।
 श्री  ईश्वर  राडो  पहली

 फिर  मेरा  सुझाव  है  कि  नमक  कर
 भी  पंचवर्षीय  योजना  का  अन्तिम  आय-व्यस्क

 और  समाजवादी ढांचे  की  समाज की  घोषणा
 लिया  जाना  चाहिये  ।  महात्मा  गांधी  ने  भी

 लिखा  था  कि  चूंकि  aa  ब्रिटिश  शासन  ब्रिटिश  के कित रद  पहला  आय-व्यस्क  होने  के  कारण

 लोगों  ने  इस  ay  इस  आय-व्यस्क में  विशेष
 नौवहन  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  नमक  कर

 लगाना  चाहता  उसका  विरोध  किया  गया  ।  परन्तु  यह  पूंजीवादी वित्त

 अवस्था  से  ओतप्रोत  आंकड़ेबाजी  मात्र है  । पर  अ  बात  दूसरी  हैं  ।  करारोपण  जांच

 आयोग  ने  भी  भावना  के  ही  कारण  इसका  यह  प्रगतिशील  और  आयोजित  आय-ब्लाक

 नहीं
 है  | anda  नहीं  किया  है  ।  पर  इससे  वहुत  सा

 राजस्व  एकत्र  किया  जा  सकता  है  ।
 यद्यपि  उत्पादन  में  विधि  हुई  है  और

 भुगतान  स्थिति  भी  सुधरी हैं  पर  बेकारी भी

 अभी  माननीय  मित्र  श्री  वी०  जी०  ए  रही  कृषि सम्  थी  उपजों और  कच्चे

 देशपांडे  पुछ  रहे  थे  कि  समाज  का  समाजवादी  मालों के  भाव  गिरने  से  लोगों  की  दशा

 ढांचा  क्या  होता हैं  ?  वह  इसका  अथ  नहीं  गिरती जा  रही  पर  इस  आयव्ययक में

 समझते हैं  ।  इस  प्रश्न  का  तो  एक  गांव  वाले  उसके  लिये  कोई  उप  ca  नहीं  हूं  ;  उलटे

 ने  सरल  भाषा  में  यह  उत्तर  दिया  यह  अमीरों  को  और  और  निर्देशों को

 नोटों  की  चरबी  निकाल  कर  दुबला  के  और  निर्धन  बनाने  जा  रहा  लोगों की  ऋप
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 fax

 को  बेच  देने  के  लिये  कहा  केन्द्रीय  सरकार

 रहा है  ।
 द्वारा  ऐसी  अनुचित  शर्तों  का  लगाया  जाना

 कराधान  प्रस्तावों  में  यद्यपि  कुछ  कमियां
 उचित  नहीं  क्रय  शक्ति  के  गिरने  के  कारण

 ही  प्रकाशम  मंत्रिमंडल  ने  ऊसर  भूमि  मुफ्त
 की  गई  फिर  भी  इससे  जनसाधारण  पर

 tet  और  १०  रुपये  तक  कर  देने  वाले

 बहुत  बोझ  पड़ता है  ।  अप्रत्यक्ष करों  का

 शतक बढ़  रहा  है  ;  १९४६-४७ में  यह  ४८
 स्वामियों  को  रियायतें  देने  का  निर्णय  किया

 था  ।  सरकार  को  राजाओं की  निजी  थैलियां
 प्रतिशत था  न्र  १९५४-५५ में  यह  ७०

 शत  है  ।  कर  का  आपात  भी  निम्न  वर्ग  के
 समाप्त  करके  और  कड़ाई  के  साथ  आयकर

 वसूल  करके  धन  एकत्र  करना  तभी
 लोगों  पर  ही  अधिक  हे  ।  उधर

 से  जनता  का  सच्चा  सहयोग  मिल  सकेगा ।
 रियों  को  सरकार  विशेष  छूट  दे  रही  है

 ।

 करारोपण  जांच  आयोग  राष्ट्रीय  विकास  की
 तुंगभद्रा  की  उच्च तल

 गान्दीकोटा  योजना  पहले  ८न  जानी

 दृष्टि  से  उपयोगी  उद्योगों  को  ही  छूट  देना

 चाहता  था  पर  यह  सभी  को  दी  जा  रही
 चाहिये  थी  ।  रायला सीमा  और  सरकार

 डा०  वी०  Ho  आर०  वी०  राव  जेसे
 गनों  के  लोग  चाहते  थे  कि  वह  साथ-साथ  ही

 बने  उस  अकाल  क्षेत्र  पर  ध्यान  देते  हुये
 यह

 शास्त्री  भी  निजी  संपत्ति  खंड  वचतपूर्ण

 आयोजन  के  लिये  इसे  अनुकूल  नहीं  मानते
 ।  ही  बननी  चाहिये ।

 विदेशी  और  भारतीय  उद्योगों  के  बीच  कोई  शी  लाल  बहादर  शास्त्री  ने  कहा  था  कि

 भी  भेदभाव  नहीं  रखा  गया  है  ।  विदेशी  उद्योग  हमारे  क्षेत्र  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 पहले  ही  बहुत  लाभ  उठा  रहे  अत्र  वे  और  ५०००  मील  लम्बी  रेलवे  लाइनें  बिछायी

 भी  विस्तार कर  सकेंगे  ।  उनके  लाभों  के  जायेंगी  ।  मेरा  सुझाव है  कि  धर्मवीर  से

 नियंत्रित किये  जानें  के  स्थान  पर  इससे  उनको  कड़पा  और  कड़पा  से  ओंगोल  तक  रेलवे  लाइन

 बनाई  जाये  ।  इस  १०००  वर्ग  मील  क्षेत्र  में और  भी  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सकेंगे  ।

 यातायात  की  कोई  सुविधा  नहीं  हैं  ।

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कपास  के  निर्यात

 पर  शुल्क  में  छूट  दी  गई  है
 ।

 निर्यात  बढ़ाना  में  वित्त  मंत्री  को  इसके  लिये  धन्यवाद

 ठीक  पर  पूंजी  द्रव्यों  और  अन्य  महत्वपूर्ण  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि

 पदार्थों
 के  आयात  के  भुगतान  के  लिये  वे  कांग्रेस  कहती  कुछ  हे  और  करती  कुछ  और

 यक  दामों  का  गिरना  और  पूंजीपतियों  समाजवादी  ढांचे  के  समाज  की  घोषणा

 के  लाभों  का
 कम

 होना  रोकने  के  लिये  निर्यात  तो  की  गई  पर  कांग्रेस  अब  भी  पूंजीपतियों

 बढ़ाना उचित  नहीं  है  ।  के  साथ है  ।

 विकास  योजनाओं  के  लिये  वित्त  एकत्र
 श्री  ठी०  सुब्रह्मण्यम  :  कल

 करने  का  सरकारो  तरीका  भी  ठीक  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  ऊनी-सूती  सिलाई

 भारतवासियों के  तीन  वर्षों  के  आग्रह  के  बाद  की  मशीनों  आदि  के  बारे  में  कुछ  रियायतों

 अब  केन्द्रीय  सरकार  ने  बांदी कोंडा  परियोजना  की  घोषणा  की  थी  ।  मोटे  कपड़े  पर  १०  करोड़

 स्वीकार  की  पर  उसने  हैदराबाद  और  रुपयों  तक  की  रियायत  दी  गई  सैनिक

 भाग्य  सरकारों से  सुधार  बढ़ा  हुआ  और  असैनिक  व्ययों  को  संतुलित  करने  के  साथ

 सिचाई-कर  वसूल  करने  और  ऊसर  जमीन  दी  उन्हें  योजना
 के

 व्ययों  की  भी  व्यवस्था  करनी
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 पड़ी  है  और  इस  प्रकार  उनका  काम  बहुत  जहां  जहां  तुंगभद्रा  जैसी  बड़ी

 कठिन  रहा  है  |  नायें  हें  वहां  राज्य  बैंक  द्वारा  कृषकों  को

 आधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि
 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कांग्रेस

 कहती  कुछ  और  करती  कुछ  और  है  ।
 कृषकों  को  अपने  भूखंडों  तक  जल  ले  जाने

 में  कठिनाई होती  है  । समाजवादी  ढांचे  के  समाज  की  ओर  हम  बढ़ते

 जारहे  कृषि  क्षेत्र  में  जमींदारियां  समाप्त
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  धान  पिल्ले  जो

 करके  काश्तकारों  को  अधिकार  प्रदान  किये
 मुझसे  पहले  बोले  उन्होंने  कहा  कि  सारे

 गये  हें  और  अब  चकबन्दियां  भी  होने जा  रही  भारत  में  औद्योगिक  विकास  समान  रुपये

 हूं  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिये  अधिकतम  जमीन
 होना  चाहिये  ।  भाखड़ा  नंगल  में  तीन  विद्युत

 निश्चित  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही
 एकक हें  जिनमें  से  केवल  एक  चल  रहा  है  अन्य

 है  ।  उद्योग-क्षेत्र  वालों  से  मेरा  अनुरोध  है
 दो  बकार  पड़े  बोकारो  में  भी  स्थिति

 कि  वे  समय  के  अनिल  सुधर  जायें  |
 ऐसी ही  में  सरकार  को  यह  सुझाव  देना

 कुटीर  उद्योगों  के  लिये  बहुत  कुछ  किया  चाहता  हूं  कि  भारत  का  औद्योगिक  एकीकरण

 समान  रूप  से  होना  चाहिये  और  विद्युत  पैदा जा  रहा  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  बड़े  पैमाने  के

 उद्योग  विकसित  हों  ।  परन्तु  बड़े  उद्योगों  के
 करने  वाली  लोहा  तथा  इस्पात

 महत्वपूर्ण  होते  हुये  भी  रोजगार  की  दृष्टि  से  ऊपंरी  सीमेंट  कारखाने

 कुटीर  उद्योगों  का  विशेष  महत्व  है  ।  वस्त्र  चीनी  के  कारखाने  इत्यादि  अधिकतर  दक्षिण

 मिलों  की  अपेक्षा  हाथ  करघे  में  बीस  गुने  आदमी  भारत  में  खोले  जाने  चाहिये  ।

 लगे  हुये  हैं  ।  वस्त्र  जांच  समिति  की  रिपोर्ट

 श्री  एम०  आर०  कृष्ण
 के  ant  से  तो  में  सहमत  ह्  पर  उसके

 रक्षित-अनुसूचित  आपने  मुझे क्रियात्मक  पहलू  पर  मुझे  आपत्ति  क्योंकि

 बोलने  का  अवसर  दिया  है-इसके  लिये
 उसके  कारण  २०,०००  हथ  करघे  प्रति  वर्ष

 वाद  !  में  रक्षा  सेवाओं  के  कुछ  उच्च
 विलुप्त  होते  जायेंगे  ।  जैसा  वित्त  मंत्री  हमें

 बता  रहे  हमें  कृषि  के  अलावा दूसरे  क्षेत्रों
 कमियों  पर  अकारण  तोड़े  जाने  वाले  जुल्मों

 के  सम्बन्ध  में  बोलना  चाहता  किन्तु  मुझे में  प्रति  ag  २०  लाख  लोगों  को  अतिरिक्त

 रोजगार  प्रदान  करना  होगा  ।  बहुत  कम  समय  मिला  में  एक  और

 महत्वपूर्ण  बात  पर  ही  अपने  विचार  प्रकट

 यदि  हम  लोगों  को  बेरोजगार बनायें
 करूंगा--यह  है  आवास  के  सम्बन्ध  क्योंकि

 तो  इससे  समस्या  और  उलझ  जायेगी  ।

 लिये  में  कहता हं  कि  हमें  हथ  करघा  तथा

 लोक-कल्याण  में  आवास  का  बहुत  ही

 पूर्ण  स्थान  है  ।  आवास  मंत्रालय  ने  लाखों

 कुटीर  उद्योगों
 को

 आधिक  सहायता  इत्यादि
 लोगों  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 देनी  चाहिये  और  साथ  ही  साथ  यह  भी  देखना
 श्वास  समस्या  हल  की  है  और  उसके  लिये

 चाहिये  कि  वहां  लोग  बेरोजगार न  रहें
 वह  बधाई का  पात्र  इसी  प्रकार  मंत्रालय

 कम  आय  वाले  वर्गों के  लिये  भी  नई  आवास चार  खण्डित  स्टेशनों  at  दिल्ली

 सहायता  देने
 का  विचार हो  रहा  हैं  ।

 मेरी  योजना  चलाई  इसके  लिये
 भी

 ag  बधाई

 प्रार्थना  &  कि  ऐसे  खण्डीय  स्टेशनों  की  संख्या  का  पात्र  में  हर  सब  बातों  को  समझता

 तोहें  लेकिन  में  यह  नहीं  समझ  कि बढ़ा  देनी  चाहियें  और  देश  के  कोने  कोने

 दिल्ली  सहायता  दी  जाती  चाहिये  ।  मंत्रालय  शताब्दियों  से  बेघर  चले  आ  रहे  लोगों
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 के  आवास  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  करता  |  रण  है  कि  दिनों  दिन  हमारी  आर्थिक  और

 कम  आय  वाले  वर्गों  के  लिये  चलाई  गई  आधार
 सामाजिक  समस्यायें  बढ़ती  जा  रही  हें  ।

 योजना  में  प्रति  व्यक्ति  दस  हज़ार  रुपये  मिलेंगे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  खंडन

 जो  ३०  वर्ष  में  लौटाये  जाने  भला  सरकार  wart  हो  चुके  हैं  किन्तु  कोई  भो

 हरिजनों  के  लिये  ऐसा  कोई  कदम  क्यों  नहों  योजित  प्रयत्त  नहीं  हुआ  हैं  ।  धारित

 उठाती ।  मेरे  राज्य  में  एक  सभा  जो  क्षेत्र  आदि  की  सीमा  के  निश्चय  के  लिये  बहुत

 निराश्रित  हरिजन  परिवारों  के  लिये  ३००  बातें  चल  रही  हैं  किन्तु  इसके  साथ  साथ

 अधिक  मकान  बना  रही  है  ।  हम  यह नहों  गत  आय  और  सम्पत्ति  की  भो  कोई  सोमा

 चाहते  कि  हरिजनों  की  अलग  बस्तियां  हो  निर्धारित  होनी  चाहिये  ।  खेद  हैं  कि  प्रथम

 अपितु  हम  यह  चाह ।  हूं  कि  उन  बस्तियों  में  पंच  वर्षीय  योजना  में  इस  प्रकार  को  कोई  भी

 अन्य  संप्रदाय  के  लोग  भी  आकर  बस  मझे
 बात  नहीं  ।  चार  वर्ष  बीतने  के  बावजूद  भी

 इस  बात  की  हैरानी  है  कि  wa  प्रधान  मंत्री  ग्रामीणों  का  जोवन  स्तर  वे  का  वे  हो  है  ।

 और  मुख्य  मंत्री  इस  बात  के  इच्छा  डटे  कि  कृषि-वस्तुओं  के  मूल्य  गिर  रहे  हैं  ओर

 मिलिटरी  क्वार्टरों  से  हटाये  गये  इन  लोगों  के  fire  उत्पादों  के  मूल्य  बढ़  रहे  ऐमी  प्रवृत्ति

 को  रोका  जाना  चाहिये  | लिये  मकानों  की  व्यवस्था  की  जायें  तो  प्रवास

 मंत्रालय  उनकी  सहायता  क्यों  ्  करता

 किसी  भी  सरकार  के  शासन  का  स्तर
 वास्तव  में  यह  एक  गम्भीर  मामला  हं  और  में

 चाहता हुं
 कि  वित्त  मंत्रालय  इस  बात  का  ध्यान

 जानने  की  कसौटी  यह  हे  कि  उसके  लोगों  का

 जीवन  स्तर  कसा  सफाई  आदि  करो
 रखे ंकि  इस  अभिप्राय  के  लिये  अलग  रखे  गये

 उनका  आहार  पग  आदि  कितना  आवास
 धन  का  इसी  काम  के  लिये  उपयोग  हो  ।  चंकी

 और  शिक्षा  आदि  को  क्या  स्थिति  है  ।  यदि
 मेरे  पास  और  समय  नहीं  उन  सब  बातों

 दस  कसौटी  से  इस  सरकार  का  काम  परखा
 को  सभा  के  समक्ष  नहीं  रख  सकता  |

 जाय  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  सरकार  बहुत

 थी  दिवनंजप्पा  में  वित्त  पीछ ेहै  ।  सामुदायिक  राष्ट्रीय

 विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  ग्रामीण  विस्तार  सेवा  आदि  की  प्रगति  बहुत

 समस्याओं  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  धीमी  और  भी  जो  बातें  हूं  उनमें  हमारी

 उठी में चाहता हुं  ।  कहा  गया  है  कि  भारत  में  सरकार  aga  पिछड़ी  8९ ८ ४
 |  हमारे  देश

 कृषि  अनत्पादक  और  अलाभकारी  है  ।  यह  कृषि  व्यापार  का  कोई  साधन  अपितु

 कारण है  कि  हमारे  इस  देश  में  चारों ओर  जीवन  यापन  का  एक  साधन  है  ।  ग्रामीण

 विपत्ति  और  दारिद्रय  नजर  आरहा  वित्त  तथा  ग्रामीण  ऋण ता  अभो  भी  समस्या

 है  ।  हमारे  यहां  के  कृषक  की  कोई  भी प्रेरणा  की  जड़  में  हें  ।  इस  सम  में  में  ग्रामीण

 नहीं  मिल  पाती  ।  अभी  भी  यहां  सामन्तशाही  उधार  समिति  के  प्रतिवेदन  का

 चल  रही  है  और  धारित  भू क्षेत्र  बिखरे  पड़े  स्वागत  करता  हुं  और  इत  संस्था  को  बना  दी

 परिवहन  के  लिये  पर्याप्त  सड़कें  नहों  और  देता  में  यह  भी  आशा  करता  हूं  कि  द्वितीय

 न  कृषि  की  वस्तुओं  के  प्रमापीकरण  का  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  होने  से  पहले

 उनकी  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया स्थापन  की  कोई  व्यवस्था  है  ।  भू-कराधान

 में  असमता  है  और  ग्रामीण  समस्याओं  के  जायेंगी  ।  मं  यह  भी  आशा  करता  हूं  कि

 भिनके  लिये  कोई  भी  संस्था नहीं  ।  यही  कृषकों  को  न  केवल  सस्ते  ब्याज  पर  उधार
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 दिया  अपितु  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  साधारण  के  प्रति  जैसा  रवैया  हैं  वह  दिखावे

 के  लिये  भी  वहां  ऐसी  व्यवस्था  की  जायेगी
 ।  और  किसी  कोश  स्वामी  का  सा  ए  ऐसा  लगता

 में  इस  चात  का  भी  उल्लेख  किये  देता  हूं  कि  हूं  कि  स्वतंत्रता-पूवे  की  महत्ता  ग्रन्थि  की

 सहकारी  आन्दोलन  को  यथेष्ट  महत्व  नहीं  भावना अभी  भी  प्रशासनिक  व्यवस्था  पर  छाप

 दिया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  लगाये  बैठी है  ।  नौकर  शाही  व्यवस्था हमारे

 धारणा  बहुत  संकुचित है  |  मेरा यह  सुझाव  देश  के  किसान  की  आवश्यकताओं  को

 है  कि  देश  भर  में  ग्रामीण  जीवन  तथा  कृषक  समझ  नहीं
 पाती  और  अभी  भी  हमारे  राज्य

 के  जीवन  में  सुधार  करने  के  लिये  बर हु प्रयोजनीय  की  गतिविधियों  में  लालफीताशाही  की  मोहर

 सहकारी  संस्थायें  ८.नानी  चाहिये  हमारी  लगी  दिखाई  दे  रही हे  ।

 प्रशासकीय  व्यवस्था  में  aga  सी  त्रुटियां  सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य

 इसीलिये  हमारे  बहुत  से  काम  समय  से  नहीं
 समय  समाप्त हो  चुका  हैं

 हो  पाते
 ।

 मुझसे  पहले  के  कुछ  और  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  में  कल  पर  अपना

 भाषकों  ने  भी  इसी  ara  की  ओर  संकेत  किया
 भाषण  रखूं

 ?

 हैं  ।  वास्तव  राज्य  अपनी  प्रशासकीय

 अवस्था  के  आधार  पर  जीवित  रहता  है  और
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 प्रशासन  चलाता  हैं  ।  पदाधिकारी  ही  राज्य  का  सारा  समय  समाप्त  हो  चुका  है  अब  में

 की  नीतियों  को  लोगों के  समक्ष  सक्रिय  रूप  श्री  डी०  सी०  शर्मा
 का

 नाम  बुलाता हूं  ।

 वह  एक  मिनट  तक  बोलेंगें  और  उसके  पश्चात् में  रखते  हं  ।  पदाधिकारी  लोगों  के  सम्पर्क

 में  आते  और  यह  प्रशासकीय  प्रणाली  ही  सभा  स्थगित होगी  ।

 राज्य  में  ह  प्रयोजनों  को  अभिव्यक्त  श्री
 gto  ato  शर्मा

 :
 मुझे  कितने  मिनट

 करती  है  ।  इसी  बात  को  हमें  क्षेत्र  के  विस्तार
 मिलेंगे

 और  राज्य  की  गति  विधियों के  विस्तार  में  कई  माननीय  सदस्य  एक  मिनट

 सोचना  पड़ता  है  ।  विंमान  प्रशासनिक  श्री  डॉ०  ato  शर्मा  :  में  विषयक  का

 जो  विधि  तथा  व्यवस्था  को  बनाये  स्वागत  करता हुं
 ।  भव  मं  कल

 बोलूंगा  |

 रखने  क  लिये  अंग्रजों  द्वारा  बनाई  गई  सभापति  महोदय  माननीयਂ  Wary

 इन  योजनाओं  और  राज्य  की  नीति  क  नये  कल  अपना  भाषण  दे  सकत हैं  |  अब  सभा

 आदर्शों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  कल  ग्यारह  बजे  मध्याह्न  पव  तक  स्थगित

 पुरी  नहों  कर  सकती  ।  वे  चाहे  होगी  |

 कितन  ही  अई  अपने  कराम  को  प्रशंसा  इसके  पहचान  लोक-सभा  बुधवार  २०

 चाहत  लोगों  को  ओर  नहीं  देखना  चाहते |  १९५५  के  ग्यारह  बज  तक  क

 इस  देश  में  feat  भी  पदथिकारी  का  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ey


